
 Saturday,  04  April,  1959

 वा द

 च

 वा  द

 ब्  म

 खण्ड  २८,  १९५९/१८८०-८१

 [Re  भ  से  ४  EXE/RE  फाल्गुन  १८८०  से  १४  १८८१  ]

 ह

 @
 द्ग

 bey  om

 SGN 1.0
 +e

 ३  ऐ  JO  sy

 0)
 3)

 की  cea
 Mie

 yum

 र

 aaha  Qi
 ls
 Ay

 \
 Poy 8  trent

 े
 sea

 दि  &

 सातवां  सत्र  WEXE/ Lamon 2

 २८  में अझ्रंक  ३१  से
 ४०

 तक

 लोकसभा

 नई  fant



 खण्ड  २८,  WH  ३१  से  ४०--२०  ी  से  ४  PEKE/RE  फाल्गुन  १८८०  से

 [१४  क्षेत्र  १८८१  )  ]

 शंक  २०  १९५९/२€  फाल्गुनी  १८८०

 प्रश्नों  क
 मौखिक

 तारांकित  प्रशन  संख्या  १४०५  से  १४११,  १४१४
 से

 १४१६,  १४१८,

 १४२०,  १४२१,  १४२४,  १४२७  से  PwRE  श्र  LVR  ३६६९-९३

 अल्प  सूचना  भरन  संख्या  १०  ३६९३-६५

 सदनों  के  लिखित

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १४१२,  १४१३,  १४१७,  Vw RE,  १४२२  से

 १४२४,  १४२६,  १४३०  शर  १४३२  से  १४४४  REX—  Rov

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  २१८०  से  २२५४  FyVoY—mdiyg

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बार  में  393.0

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ३७३८

 fara  पर रायਂ  थक  ३७३९६

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ११४७  के  श्रनुप रक भ  प्रश्न  के  उत्तर  की  शुद्धि  R9RZE

 सभा  का  काय  चक  शक  चक  चक  ३७३६

 ROZE—— YK

 थक  *  *  थ
 e

 ३७३९-६५

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 क  ३७८६५

 विधेयक  पुरःस्थापित  :  e  e  ३७६६-६७

 (१)  श्री हेम  राज  का  लोक
 प्रतिनिधित्व  १९४५९

 * ७३  का
 ३७६६

 (2)
 LX}  श्री  राम  शंकर  लाल  का  वस्तु  मूल्य  उल्लेख  PENE  २७६६

 (3)  श्री  राम  कृष्ण गुप्त
 का

 तथा  धार्मिक  न्यास

 PeKE  ३  शौर
 ४  का  संशोधन  कौर  नई  धारा  ७

 कब  ७  ख  का  रखा  ३७६६

 (४)  श्री  झूलन  सिंह  का  खाद्यान्नों  का  मूल्य  निर्धारण  १९५९  ३७६६-६७

 (१)



 सिक्ख  गुरुद्वारा

 राय  जानने  की  कार्रवाई  का  बढ़ाया  जाना  ३७६७

 भारतीय  आग्नेयास्त्र  विधेयक  स्थगित )
 ३७६७-९९

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक--स्रावी  कृत

 थ्
 ~

 भारतीय  रेलवे  वि

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Zesg-sc.

 दैनिक  संक्षेपिका  ७८९६-९४.

 अंक  २३  ReRE/R  १५८१

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  58 |  से  १४५०,  १४५२  से  QvUY,  WU

 से  V¥XE,  १४६१  १४६४ से  १४६८९  Feky—- Fark ह

 रे८२१-रे
 भ्रमण  सूचना  प्रश्न  संख्या  ११

 weal  के  लिखित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४४१,  १४५६,  VERS,

 msn

 fess

 झर  १४७०  से  १४८३  ३८२२-३०

 दे८  ३०-४४
 अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  २२४५६  से  २३२०

 स्थगन

 तिब्बत  की  स्थिति  AGRE पप्

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 विधेयकों पर  राष्ट्रपति की  अनुमति  ३८  पण

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 भारत  पकिस्तान  के  बीच  सीमावर्ती  व्यापार का  पुनः  आरम्भ

 किया  जाना  इसे-

 ३८६१--२३६९०६. श्रतुदानों की  मांगें

 ६१--३९०६

 ३६०७-१२
 दैनिक  संक्ष  पिता



 qe

 दे  दे--गुरुवार
 २६  १९४९५  AA,  १८८  (ae)

 रनों  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  :a-$-% 4  से  १४९६१,  १४९४,  १४९६६  से  QYoo

 १४०२,  १५०५  पोर
 १५०६  REVI— 3 V

 अल्प  सूचना  प्रश्न  संख्या  १२  कौर  १३

 प्रश्नों के  लिखित

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ve  रड  VR,  १४९३,  g¥eY,  PLo 8,  १४०४

 AIT  १४५०७  से  QUR  ६४  १--४५

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  २३२१  से  २३८५  २३८७  REVY— 9d

 विशेषाधिकार set  के  संबंध  में  REGYN—19§

 सदस्य  की  रिहाई  ERMC)

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ३  €७७

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 उनतालीसवाँ  प्रतिवेदन  ERSCIC)

 प्राक्कलन  समिति

 चवालीसवां  प्रतिवेदन  eo  Reve

 सरया  सोग  महा  स  ren  et  यार  eat

 कलकत्ता-बम्बई  मेल  की  देना  2&yUc

 कोयला  श्रेणीकरण  ats  विधेयक--पुरःस्थापित  क  Reve

 श्रुनदा नों  की  मांगें  BEWE——VWo FR, Vo C¥—RE ४०१३,  FO YW——- VE

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  REWVE—VWo १३,  ढ--

 घरेलू  कर्मचारियों  के  बारे
 में

 के  Yo RV

 दैनिक  संडे  पिता  ३४  करे

 २८  2eue/\y  १८८१

 wal  के  मौखिक  sat

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  42%,  १५१७,  १५१६  से  १५२१,  १५२५,

 '४०  दे V——& 8 PURE,  १५२८  से  १४४०,  रै  ५३२  से  g X3 &,  १०३१  और  १५३ १

 थक  ॥  a अल्प  सुचना  संख्या  १४



 पृष्ठ

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित प्रदान  संख्या  १५१४ से  १५१६,  १५१८,  १५२२  से  १४५२४  कौर

 १५२७  Yo&I—KY

 अतारांकित  प्रशन  संख्या  २३८८  से  २४६४  Yo hg &&

 श्री  कला  वेंकट  राव  का  निधन  Yokg-&y

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बार  में
 '
 Yohy-85

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Vols

 प्राक्कलन

 चालीसवां  कौर  इकतालीसवाँ  प्रतिवेदन  Wok&

 सभा  का  कप  थक  श  YokE

 So  RE——F अनुदानों  की  मांगें

 Vo  FEM  ४१३२ सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी

 VVRR ह उनतालीसवाँ  प्रतिवेदन  e  e

 कृषि  के  बार  में  संकल्प  BRR  R—HR

 विदेशी  मुद्रा  संबंधी  कदाचार  को  जां  करने  के

 लिए

 संसद

 सदस्यों

 की

 ्

 समिति

 ह की  नियुक्ति  के  में  संकल्प

 संक्ष  पिता  SQV  Gee  YS

 शक  ३०  Pexe/e  १८८१

 प्रश्नों  के  लिखित  दत्त  —_—

 तारांकित et  संख्या  १५३८ से  १४५४६,  १४४८,  १५४९,  १५५२,  BUXg,

 १५५७  शौर  १५५९  -पर्व

 अल्प  सुचना  प्रशन  संख्या  १४  ४१८४-८०

 oat  के  लिखित

 तारांकित  बनी  संख्या  १५३७,  १५४७,  @¥ Xo,  १५५१,  १५५३  से  १५५५,

 १५५६  १५६०  से
 १५८६४.

 Vic  प”€  ४

 अतारांकित  संख्या  २४६५  से  २५२३  PEV—VR  १७



 प्र

 पृष्ठ

 स्थान  प्रस्तावों  के  बार  में  ERG AZ

 स्थान  प्रस्ताव

 (१)  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  विमान  की  दुर्घटना  ;
 कौर  ४२२३-२५

 (2).  दिल्‍ली में  आंधी
 व

 तूफान  भराने
 से

 बेघरबार  हुए  परिवारों को  सहायता  BRK

 प्राक्कलन  तिन

 उन्तालीसवां  प्रतिवेदन  ४२२५

 प्र विलम्ब तीय  लॉक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान

 पुर्तगालियों  द्वारा  भारतीय  राज्य-क्षेत्र  पर  गोली  वर्षा  ४२२६-२७

 बंगाल  वित्त  विेयक--पुरःस्पापित  ४२२७

 ग्रनुनानों  की  मांगें  वर पर

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  २२७३ ४,

 खान  इंघन  मंत्रालय  SRA R——ER

 दैनिक  संक्षेपिका  हर ६  ३-६७

 } & —ATTATS,  ३१  gexe/zo  १८८१

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित संख्या  WELT से  १५७०,  १५७२ से  १५७४,  PX9k  ate

 PYG  से  QAsy¥  CRRE—EF

 रूप  सूचना  संख्या  १६  २८  ३-६५

 weal  के  लिखित

 तारांकित  प्रत  संख्या  १५७१,  १५७५,  १५७७  १५८६  से  54.0  VREKX—Es

 अतारांकित  प्रदान  सवार  २५२४  से  WEY  WIEoG—_ VF LG

 सभा  पटल  पर  गय  पत्र  ४३१६

 प्राक्कलन

 पैतालिसवाँ  प्रतिवेदन  ४३१७

 wyatt  की  मांगें  ४  दे  है  ७  नै

 seme,  खान  ईंधन  मंत्रालय  ४ डे  2GameYX रे

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्रालय  VIVI— A

 हैन

 घाट

 और

 पहले  बाट

 के

 बीच  घाट

 से  घाट  तक

 चुकीं

 के  बारे  में
 are

 घण्टे
 की  ४३५७-६३

 दैनिक  daft पिक  VI9¥— FV

 41  (Ai)  L.S.D.6



 १  PENE/LE  १८८१

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तासकंत प्रश्न  संख्या  MMERAT से  PUey,  १५९६ से  १४९९,  १६०१,  १६०२,

 १६०४,  १६०६,  १६०७  और  MRO  से  १६१३  RELL

 प्रश्नों  के  लिखित  sat

 तारांकित प्रश्न  संख्या  PXey,  १६००,  G08,  १६०५  शर  १६०८  ¥3c  £--€  १

 प्रता  रोहित  प्रशन  संख्या  २५६६  से  २५६८४,  २५७१  से  २६३०  झर  २६३२

 से  २६३६  दि  .  ४
 डे  €  ) eee  ४४१९

 स्थान

 चीनी  दूतावास  द्वारा  चली  में  एक  लेख  का  प्रकाशित  करवाया  जाना  ४४  PE—-2E

 संभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र  २७-२८

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  पाबंदी

 चालीसवां  प्रतिवेदन  YYQG

 प्रावधान  समिति

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन  SVIWE

 सभा  की  बेठकों  से  सदस्यों  को  अनुपस्थिति  संबंधी

 BERG
 तेरहवीं  प्रतिवेदन

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११६१  के  उतर  की  बुद्धि  CERG

 सदस्य  को  सदन  से  बाहर  चने  जाने  के  लिपे  fet  गये  आदेश  का  रह  किया  जाना  BYE

 अनुदानों  को  मांगें  ४  २९६--५६

 श्रीवास  att  संभरण  मंत्रालय

 गवेषणा  तथा  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  Vig  kanes  &

 दैनिक  संक्षे  पिता  .  CSag—EX

 धंक  २  VEyU/ LR  १८८१

 wal  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  १६१४,  १६१५,  १६१७  से  १६२७,  LEE  कौर

 १६३१  से  १६२७  द  १५

 अल्प  सूचना  संख्या  १७



 ्

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  १६१६,  १६२८,  १६२३०  MIT  १६३८  से  १६४०  CAROMARR

 अतारांकित  संख्या  २६३७  A  २६७७  VAQQ— RS

 स्थगन

 भेदन ve चीनी  दूतावास  द्वारा  डेलीਂ  में  लेख  का  प्रकाशित  करवाया  जाना

 पाकिस्तान  से  बेरुबाड़ी  यूनियन  ait
 कूच-बिहार  बस्तियों  की  बदला-बदली

 के  बारे में  वक्तव्य  VATE

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र  ४प्र४  ९-०

 खाद्यान्नों  में  राज्य  व्यापार  की  यो  जना  के  बारे  में  वक्तव्य  SAY  रो दददयानटयल  रे

 श्रतुदानों  की  मांगें  CALR— प्र

 वैज्ञानिक  गवेषणा  BAL  Z—  ig

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  SAigd——ay

 चिना कुरी  कोयला-खान  दुर्घटना  के  बारे  में  प्रस्ताव  ox  E—  BRON

 दैनिक  संडे  पिता  ६०

 चमक  ३  PEXE/ LR  १८८१

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १६४१  से  RRv4,  १६४८  से  eq Xo,  १६५२,

 १६५४,  १६५५,  १६५७,  १६५८  शर  १६६१  से  १६६४  '६०७--३२

 अल्प  सुचना  प्रशन  संख्या  १८  ४६३२-३४

 प्रश्नों  के  लिखित

 तारांकित प्रदान  संख्या  १६४६,  १६४७,  १६४५१,  १६५३,  LENE,  १६५९

 aire  RRKo  ६३४४-३७ ३७

 भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  २६७८  से  २७०७  रद्दे

 नियम  ३७७  के  ad  सूचनायें  TRVE

 नियम  २२२ के  अधीन  सुचना  ६५०

 दलाई  लामा  के  बारे  में  वक्तव्य  ६४५०-५२

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  दर

 CRYI—Vigoo

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  '४६४५२--४७००



 पृष्ठ

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 चालीसवां  प्रतिवेदन  Vigoo

 पत्तन  हज  समितियां  )  Wigok

 भारतीय  रेलवे

 विचार  करने  का  प्रस्ताव-वापस  लिया  गया  ७०

 बाल  सन्यास  दीक्षा  रोक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रस्वीकृत  ७०  ८-२०

 मध्यस्थता  frtaa—

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  ४७२१

 दैनिक  संडे  पका  W9QV——2VK

 तक  ४  Vexe/ ev  १८८१

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र  Vor

 लकड़ी  के  कोल्ट  से  निकाने  गये  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  याचिका  WOR

 ७  RI—VG भ्रनुपस्थिति  की  ग्र नुम ति

 सभा का  कांयं  Were

 भ्रनुदानों  की  मांगें

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 श्रम  शर  रोज़गार  मंत्रालय  नदी-एप

 दैनिक  संडे  पिता  Lo 8

 नोट
 :

 प्रशन  में  किसी  नाम  पर  अंकित  गहन  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  क्

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |



 लोक-सभा

 fra _  777  -

 लोक-सभा

 ४  PauE

 ee  ew  शनि

 १४  १८८१

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 गए
 ब्रह्मपुत्र  जल  परिवहन  बो  का  वर्ष  gays  का

 प्रतिवेदन

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  में  गंगा  ब्रह्मपुत्र जल

 बो  के  वर्ष  १९५८  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  १३२३२५/५९]

 ethic  eee

 लकड़ी  के
 कोल्हू  से

 निकालें
 गये  तेल

 पर  उत्पादन  शुल्क  क

 बारे  में  याचिका

 पुन्नी  to  to  मुनि स्वामी  :
 मैं  लकड़ी  के  कोल्हू  से  निकाले  गये  तेल  पर  उत्पादन

 gee  के  बारे  में  एक  याचिकाकार  द्वारा  हस्ताक्षर  की  हुई  एक  याचिका  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 अनुपस्थिति
 की  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने
 wat

 तेरहवें

 श्रतिवेदन
 में  निम्नलिखित सदस्यों  प्रतिवेदन  में  दिखाई  गई  wafer  के  लिये  भ्रनुपस्थिति  की

 बनाती  देने  की  सिफारिश  की  है

 श  श्री  चौसा मून  गोहेन

 र  श्री  चन्द्रमणि

 डा०  Ho  ब०
 En  A rere  a

 मूल  wast  में



 Bos  अनुदानों  की  मांगें  ¥  £Q4vE

 ell  श्री  च०  का ०

 श्री  छेदा  लाल

 श्री  बिशन  चन्द्र

 9.

 श्रीमती  मफीदा

 १०  कुंवरानी  विजय

 र्

 मैं  समझता हुं  कि  सभा  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  है  ।  सदस्यों  को  तदनुसार  सूचना

 दे  दी  जायेगी ।

 सभा  का  कायें

 मंत्री
 :  arate,  मैं  ६  अप्रैल  से  झा रम्भा

 वाले  सप्ताह  में  सभा
 में  लिये  वाले

 सरकारी  कार्य  की
 घोषणा  करता  हूं  जो  इस  प्रकार

 होगा

 (१)  श्रम  we  रोज़गार  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  at  चर्चा  ate

 मतदान  |

 (२)  निम्नलिखित  मंत्रालयों
 की

 अनुदानों
 की

 मांगों  पर  चर्चा  कौर  मतदान
 खाद्य  तथा

 साम  कायिक  :  विकास  अर  भ्र

 वाणिज्य उद्योग

 कि  लि  लिए  ल  वल  लल

 अनदानों  की  मांगें

 परिवहन
 तथा  संचार  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  सभा  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मांगों पर

 झअप्रेतर  चर्चा  करेगी  ।  इन  मांगों  के  लिये.श्नावंटित ८  घंटों  में  से  ३  घंटे  कौर  २५  मिनट शेष  हैं  ।

 श्री  वाजपेयी
 :  उपाध्यक्ष  पोस्ट्स  एण्ड  टेलीग्राफ  विभाग  के

 सम्बन्ध  में  जो  निदान  की  मांगें  प्रस्तुत
 की

 गई  उन  पर  दृष्टिपात  करने  से  यदि  कोई  पहली  बात

 ध्यान  में  जाती  तो  वह  यह  है  कि  विभाग  का  एडमिनिस्ट्रेशन  बहुत  टाप-हैवी  है  ।
 विभाग  में  अफ़सरों

 अंग्रेजी  में
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 की  एक  बड़ी  सेना  है  भ्र ौर  इस  साल  के  बजट  में  भी  अफ़सरों  की  संख्या  में  बहुत  वृद्धि  की  गई  है
 ।

 डायरेक्ट्रेट  में  बीस  नये  भ्रमर  बनाये  गये  जिन  को  मिला  कर  कुल  संख्या  १७०  होती  है  ।

 श  श्राफ़िसिज़  में  भी  २३  नये  भ्रमरों  की  वृद्धि  की  गई  जिन  को  जोड़  कर  कुल  संख्या

 १७०  है  ।  लेकिन  इस  की  तुलना  में  जो  पमनिंट  स्टाफ़  उस  की  संख्या  बहुत  कम  बढ़ी  है
 ।

 डायरेक्ट्रेट के पर्मानेंट स्टाफ़ में के  पर्मानेंट  स्टाफ़  में  7c  व्यक्ति  जो  कि  wa  Sos  हो  गये  हैं
 ।

 aha  भ्राफ़िसिज़

 में  ORE  से  बढ़  कर  यह  संख्या  ३४४२ हो  गई  है  ।  भ्रमरों शर  कर्मचारियों का  अलग-प्लग

 जोड़  किया  तो  कुल  १४५५० से  लेकर  १६००  तक  जब  कि  कर्मचारियों की  संख्या

 दो  लाख है  ।  इस  का  मतलब  यह  हुद  कि  हर  एक  १२५  कर्मचारियों के  ऊपर  एक  WHA  है  ।

 नगर  टी०  एण्ड  डी०  हरकत  देखा  तो  अफ़सर  ८४  हैं  श्र  पर्मानेंट  एस्टैब्लिशमेंट  में  कुल

 २६७  कर्मचारी  हैँ  ।  वेतनों  का  हिसाब  लगाया  तो  झ्रफ़सरों  को  १०४  लाख  रुपये  वेतन

 दिया  जाता  जब  कि  कर्मचारियों  को  मिलने  ate  बरतन
 की

 राशि  २,०००  लाख  रुपये  है
 |

 नये  बजट  में  १३  विजिलेंस  भ्राफ़िंसर  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।  पिछले  बजट  में  उन  के  लिए

 कोई  विधान  नहीं  था  ।  उन  को  क्यों  नियुक्त  किया  उन  की  क्या  शझ्रावइ्यकता  इस  के

 सम्बन्ध  में  कोई  भी  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  मंत्रालय  ने  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।  भ्राइचयें की  बात  यह  है

 कि  इस  बजट  में  तो  नये  १३  विजिलेंस  श्राफ़िसजं  के  लिए  CY oc  रुपये  रखे  गये  लेकिन  अगले

 साल  यह  राशि  बढ़ा  कर  ८४,०००  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  यह  वृद्धि  की  गई  इस  के  सम्बन्ध

 में  भी  यह  रिपोर्ट  मौन  है  ।  नये  बजट  में  १३  विजिलेंस  दो  डिप्टी

 ३  भ्र सि स्टेंट  डायरेक्टर-जेनरल  एक  असिस्टेंट  डिप्टी  डायरेक्टर-जेनरल  हैं  |

 श्री  फ़िरोज  गांधी  )  :  बहुत  सस्ते  छट े।

 श्री  वाजपेयी  :  मैं  ने  निवेदन  किया  है  कि  श्रफ़्सरों  की  फ़ौज  की  फ़ौज  तैयार  की  गई  है

 श्र  की  तन्ख्वाह  उन  के  भत्ते  पर  जितना  व्यय  होता  उस  की  तुलना  में  हम  उस

 रुपये  को  जो  कि  स्टाफ़  की  एमेनिटीज़  के  लिए  aa  किया  जाता  तो  बड़ा  wea  होता  है  ।

 पिछले  साल  के  बजट  में  स्टाफ़  की  एमिनिटीज़ਂ  के  लिए  जो  करीब
 ४

 लाख  रुपये  की  धन-राशि

 रखी  गई  उस  को  खर्चे  नहीं  किया  गया  भर  वह  लैप्स  हो  गई  ।  इस  साल  के  बजट  एस्टीमेट

 में  ५,८६,४००  रुपये  रखे  गये  मगर  रिवाइज्ड  एस्टीमेट में  उन  को  घटा  कर  १,€८,०००

 रुपये
 कर

 दिया  ।
 अफसरों

 की
 संख्या  उन  की  तन्ख्वाहें  में  वृद्धि  झर  कर्मचारियों  को

 मिलने  वाली  सुविधाओं  में  ag  चित्र  पोस्ट्स  एण्ड  टेलीग्राफ  डिपार्टमेंट  के  बजट  के  द्वारा

 हमारे  सामने  उपस्थित  होता  है  ।  aa  कितनी  सुविधायें दी  जाती  हैं  ?  रिपोर्ट  में  यह  स्वीकार किया

 गया  है  कि  टी०  बी०  ब... बड्ज़ च्  १५१  जब  कि  कर्मचारी  दो  लाख  के  ऊपर  हैं  ।

 थी  त्यागी
 :

 सब  को  तो  टी०  बी०  नहीं  होती  है  ।

 श्री  बाजपेयी  :  लेकिन जिन  को  टो  ०  बी०  होती  मंत्रालय  भी  यह  स्वीकार  करेगा  कि  att

 वहू  उन  के  लिए
 टी०  ato  थ  की  व्यवस्था  नहीं कर  सका  है  |

 करें  चोरियों  के  लिये  रहने
 के

 क्वाटर  नहीं  हैं
 ।

 मैं  दूर
 की

 बात  नहीं  करता
 ।

 उपाध्यक्ष

 इस  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  की  नाक  के  नीचे  जो  रेलवे  मेल  सर्विस  विंग  उसके  as  फ़ोरथ

 क्लास  के  कर्मचारी  कुल  १८००  मगर  जिन  को  क्वार्टर  दिये  गये  ,  उन  की  संख्या  १६० है  ।  जो

 पोस्टल  विंग  उस  के  ३७००  कर्मचारी  मगर  जिन  को  क्वार्टर  मिले  उन  की  संख्या  SYYy  है  ।
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 दस  के  साथ ही  झ्राडिट के  ऊपर  एक्सपेंडीचर भी  बढ़ता  रहा है  ।  बजट  एस्टीमेट

 १९५७-५८  में  आ्राडिट  के  ऊपर  2,38,50,000  रुपया  रखा  गया  था  कौर  रिवाइज्ड  एस्टीमेट

 १९५८-५९  में  2,52,5%,000  हो  गया है  ।  स्टाईप्स  के  खर्च  में  भी  असाधारण  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 PEKV-¥S  कै  बजट  एस्टीमेट में  यह  खच  X93, UV, 000  रुपये  था  ।  बाद  में  Qauc-“k F के

 बजट  एस्टीमेट में  यह  राशि  बढ़  कर  2,€%, 43,000  हो  गई  श्र  2eye-fo HAG CHA में  यह  रकम

 ३७,६  ५,००० हो  गई  ।  में  समझता  हूं  कि  विभाग  के  खर्चे  में  कमी  करने  की  आवश्यकता  है
 ।  उस

 में  गुंजायश भी  बहुत  है  ।  इस  दृष्टि  से  कोई  ठोस  प्रयत्न  किया  गया  ऐसा  नहीं  दिखाई  देता
 ।

 जहां  तक  महामारियों  के  ट्रेड  यूनियन  राइट्स  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  इस  बात  को  स्वीकार

 किया  है
 कि

 कर्मचारी  यदि  भ्रच्छें  ढंग  से  ट्रेड  यूनियन  में  संगठित  तो  वे  सरकार के  काम  में
 बाधक

 नहीं  साधक  होंगे  कौर  श्री  पाटिल  के  झ्रागमन  के पश्चात  यह  की  जाती  थी
 कि

 कर्मचारियों  के  टेड  यूनियन  अधिकारों  का  रक्षण  किया  उन  को  व्यापक  बनाया  जायगा

 शासन
 के

 कायें
 में  वे  अधिकाधिक  सहयोग  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  और  प्रेरणा  उन  में  उत्पन्न

 की

 जायगी
 |  मगर  जो  दृष्य  दिखाई  देता  वह  इस  से  बिल्कुल उल्टा  है  ।  कभी  आदेश  निकाला  गया

 है
 कि

 कर्मचारी  सरकारी  प्रे मिसिज़  में  मीटिंग  नहीं  कर  सकते  प्रयोग  तो  उस  मीटिंग का

 एजेंडा  उन्हें  रखने  कार्यालय  के  प्रमुख  से  पास  कराना  होगा  ।  बाहर  के  लोगों  को  अपने  पदाधिकारी

 बनाने  पर  पहले  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  था  ।  अंग्रेजी राज्य  के  दिनों  में  मगर  बाद  में  उस  को  हटा

 लिया गया  था  ।  अरब  फिर  से  उस  को  पुनर्जीवित  किया  जा  रहा  है  शर  यूनियनों  को  मजबूर  किया
 जा  रहा  है  कि  वे  बाहर  के  लोगों  को  पदाधिकारी  न  बनायें  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अगर  बाहर

 के  लोग  पदाधिकारी  तो  वे  व्यापक  दृष्टिकोण  से  विचार  करेंगे  ।

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  )  q  गडबड़  करेंगें  ।

 श्री  वाजपेयी  :  गड़बड़  करने  की  बात  ग़लत  है  ।  वे  कर्मचारियों  को  प्रेरित  कर  सकते

 है ंकि  वे  समस्याओं  पर  केवल  प्रपंच  संकुचित.दृष्टिकोण  से  ही  न  लेकिन  देश  के  व्यापक  हितों  की

 दृष्टि  से  उन  पर  विचार  करें  ।

 जो  कॉन्डक्ट  छ्ल्ज़  a  ४बी  उन  का  मनमाने  ढंग  से  उपयोग  किया जा  रहा  है

 उपाध्यक्ष  मझे  लखनऊ  के  आफ़िस  का  निभा  है  ।  भ्रष्टाचार को  रोकने  के  लिए  जो

 प्रयत्नशील  होते  उन  को  पुरस्कार  देने  के  बजाय  दण्ड  दिया  जाता है
 ।

 लोनार  डिवीज़न

 की  भर्ती  के  लिए  वहां  इम्तिहान  हुमा  ।  उस  में  अंग्रेज़ी
 का

 पर्चा  हो  गया  जिस

 न कमेंचाः  ने  यह  बात  अफ़सरों  तक  उस  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  i  नौकरी  से

 निकालने  का  कारण  बताने  की  आवश्यकता  क्योंकि वह  टेम्पोरेरी  था  ।  अ्रापको सुन कर सुन  कर

 ताज्जुब  होगा  कि  रेग्युलर  स्टाफ  के  दो  लाख  कर्मचारियों  में  से  ५१,०००  कर्मचारी  टेम्पोरेरी  हं
 ।

 जो  टैम्पोरेरी  हैं  वे  कभी  भी  निकाले  जा  सकते  हैं  |  लखनऊ  की  यूनियन  के  जो  श्रार्गेनाइजिंग से  क्रेट्री

 थे  उनको  निकाल  दिया  गया  है  प्रौढ़  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  वह  डिसिप्लिन  में  नहीं  रहते

 जबकि  प्रगति  यह  था  कि  उन्होंने  अंग्रेज़ी  का  पेपर  आउट  करने  वाले  प्रफेसरों  के  खिलाफ

 शिकायत की  थी  ।  मंत्री  महोदय  पोस्ट्स  एंड  टेलीग्राफ  विभाग  में  अनुशासन  कायम  करना  चाहते

 यह  ठीक  मगर  प्रतुशासर  का  झ्राघार  अफसरों  की  मनमानी  नहीं  हो  सकता  |
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 अरार
 ara  भी  उसी  नौकरशाही  के  ढंग

 से
 काम  करते  हैं

 स्वाभाविक है  ।

 लखनऊ के  Wo  शहरो  टी ०  कार  जो  नागपुर  से  लखनऊ  लाये  गये  में  निवेदन  करूंगा  कि

 श्राप  उन  के  की  जांच  करें  शर्क  कर्मचारी  जो  उनके  साथ  नागपुर  से  लखनऊ

 उसने  प्रदान  पत्नी  के  ५  का  भत्ता  भी  ले  लिया  ।  मगर  बाद  में  उसकी  पत्नी  ने  यह  शिकायत  की

 कि  मेँ  तो  उसके  साथ  रहती  इसलिए  art  ay  सवाल  ही  पेदा  नहीं  होता  ।  मगर  इस  मामले

 की  जांच  नहीं  की  गई  ।  यह  मामला  दबा  दिया  गया  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  at  एक  नया  sear

 निकाला  गया  है  कि  एकाउंट्स  झ्राफिस  में  तरविकयां  न  दी  प्रोमोशन  न  दिये  जायें  जिसका

 परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  जगहें  खाली  हैं  शिकायतें  बढ  रही  हैं  ।  इस  रिपोर्ट में  भी  स्वीकार

 किया  गया  है  कि  शिकायतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  लिखा  gar  है  | ह  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  जो  शिकायतों  में  वृद्धि  हो  रही  है  वह  कर्मचारियों  की  कमी  के  कारण  है
 ।

 जो  जगहें  खाली

 पड़ी  हैं  उनको  भरा  जाना  चाहिये
 ।

 कर्मचारियों  की  छुट्टियों  के  सम्बन्ध  में  भी  वित्त  मंत्रालय  जिस  बात  का  आग्रह  कर  रहा

 ag  ठीक  नहीं है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  कर्मचारियों  की  छुट्टियों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  न  कुछ

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिय े।

 जहां  तक  हिन्दी  के  प्रचार  का  सवाल  मेरी  शिकायत है  कि  जो  नान-हिन्दी  स्पीकिंग

 एरियाज  उन  में  हिन्दी  शिक्षकों  की  नियुक्तियां  नहीं  की  जातीं  श्र  अगर  वहां  के  चौथे  ग्रेड  के

 कर्मचारी  हिन्दी  पढ़ने  वालों  में  शामिल  होना  चाहते  हैं  तो  उनको  शामिल  नहीं  होने  दिया  जाता  है  ।

 यह  ठीक  नहीं है  चौथे  ग्रेड  के  कर्मचारी
 भी

 हिन्दी
 की

 शिक्षा  प्राप्त  इस  बात  की  आवश्यकता है

 उपाध्यक्ष  अरब  मैँ  दिल्‍ली  की  ट्रांस्पोर्ट  सर्विस  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता

 हूं  ।  प्रभी  तक  ag  बात  कही  नहीं  गई  है  वह  है  बहुत
 ।

 के  अखबारों में  दिल्ली

 द्वांस्पोर्ट  कमेटी  के  चेयरमैन  का  यह  वक्तव्य  प्रकाशित  हुमा  है
 कि  ६  अप्रैल  के  बाद  दिल्‍ली में  बसें

 ही  बसें  रहेंगे और  स्टैंडों  पर  बसें  ही  बसें  दिखाई  देंगी  ate  यात्री  दिखाई  नहीं  देंगे  mit

 तक  ऐसा  होता  था  कि  यात्री  दिखाई  देते  थे  और  बसें  दिखाई नहीं  देती  उनका  पता  ही  नहीं  था

 शराब  यह  दावा  क़र  रहे  हैं  कि  बसें  दिखाई  देंगी  यात्री  गायब  हो  जायेंगे  |  मैं  नहीं  समझता कि

 ae  किस  गणित  के  हिसाब  से  उन्होंने  नतीजा  निकाला  है  ।  उनका  कहना  है  कि  हम  ६  ata  को

 CRY बसें  कर  देंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  यहां  ४२५  बसें  हो  भी  जायें  तो  भी  दिल्‍ली  की

 word  पूरी  नहीं  होंगी  ।  यहां  कम  से  कम
 ८००

 बसें  होनी  चाहियें  र
 जब  तक  ये  नहीं  होंगी

 तब  तक  जो  प्राइवेट  बसों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार  कदम  उठा  रही  है  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 प्राइवेट
 बसों  में

 प्रतिदिन  ५०,०००
 झ्रादमी  चलते  हैं  Y,oo0o0  मील  की  यात्रा करती  हैं  ।

 सरकारी  बसों  में  एक  मील  का  किराया  १०  पाई  से  १२  पाई  मील  है  कौर  प्राइवेट  बसों  में
 ७

 पाई  से  ज्यादा  नहीं  इससे  अधिक  वे  ले  नहीं  सकती  हैं  ।  इतना  होने  पर  भी  वे  फायदे  में  चल

 रही  हैं  ।  सरकार  उन्हें  रोकना  चाहती  है
 ।

 अगर  सरकार  के  पास  बसें  हों  ae  दिल्‍ली  की

 जनता  की
 श्रावश्यकताओओं

 को  पूरा  किया
 जा  सकता हो

 तो
 प्राइवेट  बसिस  इसकी  कोई

 झवद्यकता  नहीं  है
 ।

 मगर  निकट  भविष्य  में  इसकी  सम्भावना  दिखाई  नहीं  देती  ।

 एग्जीबिशन  के  समय  पंजाब  से  बसें  बुलाई  गई  थीं  ।  उन  से  डी०  ato ०  यू०  को  कोई  लाभ  नहीं  || त्सा

 जबकि  दिल्ल
 के

 प्राइवेट  वही  साढ़े  बारह  परसेंट  लाभ  सरकार  को  देने  के  लिए  तैयार थे  ।  एक
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 तरफ
 तो

 प्राइवेट  बसों  को  बन्द  करने  की  बात  की  जाती  है  दूसरी  तरफ  १  १९५८ को

 प्राइवट  बस  का  एक  लाइसेंस  दिया  गया  जो  देने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  बात  की  जांच

 होनी  चाहिये  कि  यह  लाइसेंस  क्यों  दिया  गया  तथा  किस  को  दिया  गया  |

 बसों  में  जो  विज्ञापन  ails  लगाये  जाते  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  ५३,०००

 और  २,०००  की  रकम  को  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  वसूल  न  की  जाये  क्योंकि  जिन्होंने  विज्ञापनों

 का  ठेका  लिया  था  तरे  इस  रकम  को  दे  नहीं  सकते  हैं  ।  मगर  उन्हीं  विज्ञापनदाताश्रों  जब  नयें

 टैंडर  मांगे  तो  एक  लाख  रुपया  नकद  जमा  कर  दिया  |  यह  भी  एक  ऐसा  मामला  है  जिसमे

 काफी  धांधली  दिखाई  देती  है  ।  42, 00°  2,906  as  खाते  में  डाल  दिये  इसलिए

 कि  उन  के  पास  देने  के  लिए  धेला  नहीं  मगर  वही  लोग  एक  लाख  रुपया  नकद  जमा  यह

 कैसे  हो  सकता  है
 ?

 में  चाहता  हूं  कि  इस  की.खोज  की  जानी  चाहिए  जांच  की  जानी  चाहिए  |

 डी०  टी०
 यू

 ०
 ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रही

 दिल्‍ली  की  आवश्यकताओं  को
 पुरा  नहीं  करती  है  ।

 कहने  के  लिए  बहुत  कुछ  होते  हुए  चूंकि  समय  नहीं  है  प्रौढ़  श्राप  चाहते  हैं  कि  में  समाप्त

 म  समाप्त करता

 उस्मान तरल  खां  उपाध्यक्ष  पहले  सड़क  परिवहन  को  लूंगा
 ।

 रेलवे  बजट  पर  चर्चा  के  समय  रेल-रोड  स्पर्धा  पर  काफी  बहस  हो  चूकी  ।  तब  मैँने  कहा  था  कि  देश  में

 बढते  हुए  विकास  को  देखते  हुए  रेलवे  कौर  सड़क  यातायात  कै  बीच  स्पर्धा  का  कोई  कारण  नहीं  ह  |

 वास्तव  देवा  में  उपलब्ध  परिवहन  के  सब  साधनों  का  श्र  विकास  करने  की  झ्रावश्यकता  हे  ।  यदि

 किसी  समय  alc  किसी  स्थान  पर  रेलवे  के  परिवहन  के  लिये  पर्याप्त  सामान  हे  तो  रेलवे  को  सड़क

 वहन  में  रुकावट  नहीं  डालनी  चाहिये  ।  वास्तव  में  मेरा  विचार  यह  ह  कि  सड़क  परिवहन  के  सम्मुख

 इस  समय  जो  समस्या ह  वह  रेल-सड़क  स्पर्धा  की  नहीं  हे  परन्तु  स्वयं  सडक  परिवहन  के  विकास

 पुनगंठन की  हैं  |

 पिछले  कई  वर्षों  से  सड़क  परिवहन  का  पूर्ण  रूप  से  विकास  नहीं  उग  |  वास्तव  में  जितना  इसका

 विकास होना  चाहिये  उसका  ४५  प्रतिशत भी  नहीं  eal  सड़क  परिवहन  में  विकास  न  होनें  के  कई

 कारण  हैं  |  विदेशी  सरकार  सड़क  परिवहन  का  विकास  करना  नहीं  चाहती  थी  क्योंकि  वह  रेलवे  में

 श्रमिक  दिलचस्पी  रखती  थी  ।  परन्तु  राज  जब  कि  देश  स्वतन्त्र  है  कौर  जब  कि  देश  में  बहुत  से  विकास

 काय  हो  रहे  जब  कि  कृषि  श्र  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़  रहा  तब  परिवहन  के  विभिन्न  साधनों  का

 विकास  करना  श्रावस्ती  ह  और  विशष  तौर  से  सड़क  परिवहन  पर  प्रतीक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 मुझे  यह  जान  Hea  हुई  ह  कि  परिवहन  मन्त्रालय  ने  एक  यातायात  पुनर्गठन  समिति

 नियक्त की थी की  जिसने  अपना  काम  समाप्त  कर  दिया  हे  रोक  जिसका  प्रतिवेदन  सरकार  को  मिल  गया

 हैं  ।  जो  भी  कोई  व्यक्ति  सड़क  परिवहन  के  विकास  में  रुचि  रखता  ह  उसको  यह  पता  हे  कि  सड़क

 वहन  पर  बहुत  से  प्रतिबन्ध  शादी  लगाये  गये  हें  ।  उस  पर  मोटर  गाड़ी  9838 F ERT के  द्वारा

 प्रतिबन्ध  लगाये  गये  ।
 इसके  अतिरिकत  अन्य  प्रतिबन्ध  लगे  हुए  हैं  जैसे  व्यवहार  रेल-सड़क

 पुलों  सड़कों
 की

 सन्तोषजनक  गाड़ियों  के  बोझा  ढोने  पर  एक  समय में
 में  एक  पखवाड़े  के  लिये  झ्र स्थायी  परमिट  जारी  अ्रन्तरज्यीय  मार्गों  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  पर

 अधिक  कराधान  दोहरा  कराधान  इत्यादि  के  कारण  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  ।  अरब  क्योंकि  पुनर्गठन समिति

 का  प्रतिवेदन सरकार  के  पास
 मुझे  विश्वास है  कि

 मंत्रालय  समिति  द्वारा  सुझायी गयी  बहुत
 सी  बातों  पर  शीघ्र  फैसला  कर  लेगा  |

 अंग्रेजी  में
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 निस्सन्देह  मोटर  गाड़ी  भ्र घि नियम  में  किये  गये  राष्ट्रीय  राजपथ  श्रधघिनियम के  पारित

 किये  जाने  कौर  भारत  के  राज्य  बैंक  cr  में  किये  गये  संशोधनों  से  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ
 रहे  फिर भी  जितना  सुधार  होना  चाहिये  नहीं  आवश्यकता इस  बात  की  है  कि

 राज्यों  में  परिवहन  वित्त  निगम  स्थापित  किये  जायें  ।  प्रत्येक  राज्य  में  परिवहन  वित्त  निगम  की

 विदा  सं  कारा  सिगार  लात  बारे  ताले
 बहुत  ब्याज  की  दरों  पर  रुपया  उधार

 लेते
 हैं  प्रौढ़  परिवहन  वित्त  निगम  की  स्थापना  से  उनको  उचित  ब्याज  की  दरों  पर  ऋण  मिल  सकेगा  ।

 भारत  का  राज्य  बैंक  अधिनियम  में  संशोधन  ठीक  किया  गया  हैं  परन्तु  बहुत  सी  टैक्निकल  कठिनाइयों

 के  कारण  क्रयावक्रय  समवाय  परवेज  कम्पनियां  )  बेक  से  धन  नहीं  ले  सकते  |

 मोटर  गाड़ियों  पर  कर  इतना  लगाया  जा  रहा  हे  कि  यह  उन  पर  एक  प्रकार  का  बोझ  हो  गया  हैं  ।

 विभिन्न  राज्यों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  प्रतीक  करों  के  जो  मोटर  गाड़ियां  भ्रन्तर्रिज्यीय

 मार्गों  पर  चलती  उन्हें  दोहरा  कभी  कभी  इससे  भी  अधिक  कर  देना  पड़ता  है  ।  सड़क  परिवहन

 उन्नति  में  सड़क  परिवहन  के  भविष्य  के  बारे  में  अ्निष्चितता  भी  बाधक  हे  ।  केन्द्रीय  सरकार  को

 कि  वह  राज्य  सरकारों  को  यह  घोषित  करने  के  लिये  निदेश  दें  कि  माल  परिवहन  का  कराने  वाले

 वर्षों  तक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जायेगा  |

 कुछ  समय  पहले  भारत  सरकार
 ने

 राज्य  सरकारों  को  यह  परामर्श  दिया  था  कि  माल  मोटर

 गाड़ियों  के  बोझा  ढोने  की  क्षमता  में  २५  प्रतिशत  की  विधि  कर  दी  जाये  राज्य  सरकारों  ने  इस

 सिफारिश  को  तत्काल  मंजूर  कर  लिया  ।  मैं  मैसूर  राज्य  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जिसने  एक  तो

 बोझा  ढोने  की  क्षमता में  २५  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  क्योंकि  इससे  उनको  २९४  प्रतिशत  कर  प्राप्त

 होगा  कौर  दूसरी  भ्र  उन्होंने  &  टन  की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो

 सड़क  परिवहन  के  लाभ  के  लिये  कार्यवाही  की  थी  उससे  वास्तव  में  कोई  लाभ  नहीं  हम्ना  बल्कि  सड़क

 परिवहन  की  लागत  में  वृद्धि  अवश्य  हो  गयी  |

 पये टन के  बारे  में  मैं  यह  कहता  हूं  कि  इस  देश  में  पर्यटन  के  विकास  की  बहुत  आवश्यकता  हे  |

 महल  कुतुब  मीनारਂ  जैसे  प्राचीन  स्मारक  श्र  दक्षिण  भारत  के  सुन्दर  मन्दिर  भ्रान्ति  श्र

 ऐलोरा की  रानीखेत  ऊटाकमण्ड  जैसे  सुन्दर  पहाड़ी  क्षेत्र  और  काश्मीर  की  घाटियां

 सनौर  झील  सारे  विषव  के  पर्यटकों  को  आकर्षित  करते  इसके  लिये  शरिक  प्रचार  की  आवश्यकता हैं  ।

 उपयुक्त  प्रचार  से  यह  सम्भव  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  की  आय  श्र  बढ़  जाये  ।

 मुझे  प्रसन्नता  हूं  कि  परिवहन  मंत्रालय  ने  पर्यटन  के  बारे  में  एक  पृथक  विभाग  बनाया  हू  ।  इस

 विभाग  को  विदेशों  में  प्रचार  का  कार्य  सम्भालना  चाहिये  ।

 पर्यटन  के  बारे  में  मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  पर्यटक  यातायात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार

 ने  मोटरगाड़ी  अधिनियम  में  संशोधन  किया
 था

 जिससे  यदि  किसी  wea  गाड़ी  को  ass  परिवहन

 अधिकार  से  परमिट  प्राप्त  हो  जाता  है  तो  वह  बिना  हस्ताक्षर  कराये  भारत  के  किसी  भी  भाग  में

 ले  जायी  जा  सकती
 है

 परन्तु  गाड़ियों  को  राज्यों  की  सीमाओं  पर  कर  देने
 के  लिये  रोक  दिया  जाता

 है  ।  अतः  मेरा  यह  सुझाव  हूं  कि  संविधान  के  भ्रतुच्छेदों  के  श्रतुसार  एक  विधान  पारित  किया  जायें

 जिससे  उस  पर्यटक  गाड़ी  पर  कहीं  कौर  कर
 न

 लिया  जाये  यदि  उसने  एक  स्थान  पर
 कर  दे  दिया हो  ।

 मैं  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  बारे  में  एक  दो  बात  कहता  हूं  |  इंडियन  एयर  लाइन्स

 ने  निस्सन्देह  उन्नति  की  हे  ।  वाइकाउण्ट  विमानों  के  चलाये  जाने  से  यात्रियों  को  झा राम

 मिला  हूँ  ।  विभिन्न  दाहरों  को  जाने  के  लिये  समय  भी  ठीक  है  तौर  सुविधाजनक  हे  परन्तु  are



 ४७  ३४  अनुदानों  की  मांगें  ४  CE

 उस्मान  भ्र ली  खां  है

 मद्रास  के  बीच  सेवा  ठीक  नहीं  समय  बचानें  कें  बावजूद  भीं  पूरा  दिन  खराब  हो  जाता  यदि  श्राप

 द्वारा  दिल्‍ली  से  बम्बई  जायें  तो  जहाज  ११  बजे  चलता  हें  और  सायंकाल
 ४

 बज

 कर  २५  मिनट  पर  वहां  पहुंचता  हे  कौर  सारा  दिन  खराब  हो  जाता  हैं
 |

 एक  दूसरी  बात  यह  हैं  कि  इण्डियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  का  प्रतिवेदन  पढ़ते  समय

 पता  चला  कि  मितव्ययता  के  तौर  पर  कुछ  पत्रिकायें  निकालनी  बन्द  कर  दी  गयी  हैं  ।  परन्तु  मैं

 हूं  कि  समाचार  पत्रों  की  व्यवस्था  भी  बन्द  कर  दी  गयी  है  जिससे  उन  यात्रियों  को  बहुत  wafers  होती

 ह  जो  उसी  दिन  वायुयान  से  जातें  हें
 ।

 जब  मैं  ११  दिसम्बर  को  यहां  से  मद्रास  जा  रहा  था
 तब

 मैंने

 सुझाव  दिया  था  परन्तु  न  तो  मुझे  कभी  तक  उसका  उत्तर  मिला  कौर  नहीं  उसकी  रसीद  मिली  |

 सरदार  इकबाल  fag  उपाध्यक्ष  मैँ  मिनिस्ट्री  श्राफ  ट्रांसपोर्ट  के  सिलसिले
 ~  ON A

 में  जो  कुछ  कहना  चाहता  हूं  वह  सब  से  पहले  रोड  ट्रांसपोर्ट  के  सिलसिले  में  ह  ।  इस  मिनिस्ट्री  ने  पिछले

 दस  सालों  में  बहुत  सी  कमेटियां  बनाई  उन  कमेटियों  के  जरिये  बहुत  सी  अच्छी  seat  रिपोर्ट

 दी  गई  ।  लेकिन  के  साथ  यह  कहना  पड़ता  हे  कि  जितना  कम  प्रबल  इस  मिनिस्ट्री  में  उन  रिपोर्टों

 पर  हे  उतना  कम  कमल  शायद  किसी  कौर  मिनिस्ट्री  में  नहीं  हुमा
 ।  पन ६  १९४७  में  एक  कमेटी  बनी

 उसने  अपनी  रिपोर्टे  दी
 ।

 सन्‌  R&Xo F HAT Fal, में  कमेटी  अपनी  रिपोर्टे  दी  बाद  सन्‌  FeKy

 में  प्लैनिंग  कमीशन  ने  अपनी  एक  रिपोर्ट  तेयार  तमाम  स्टेट्स  को  उसे  भेजा  गया  लेकिन  मैं

 सकता  हूं  कि  उन  रिपोर्टों  की  चन्द  बातों  पर  भी  परमल  नहीं  हुमा
 ।

 इस  मिनिस्ट्री  ने  एक  नई  कमेटी

 पिछले  साल  बनाई  जिसे  मसानी  कमेटी  कहते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उस  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट

 दे  दी  हे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उस  रिपोर्ट  को  यह  मिनिस्ट्री  जल्दी  से  जल्दी  मंजूर  करे  उसकी  एक

 कापी  इस  हाउस  की  टेबल  पर  कम  से  कम  जो  कमेटी  मिनिस्ट्री  बनाती  हे  उसकी  रिपोर्ट  पर

 अमल  कियां  जाना  चाहियें  ।  इसलिये  मैं  ara  करता  हूं  कि  जो  आखिरी  कमेटी  बनी  थी  उसकी  रिपोर्ट

 को  टेबल  पर  रख  दिया  जायगा  ate  साथ  ही  साथ यह  भी  बताया  जायगा  क्रि  उसके  में

 मेंट  का  क्या  रिएक्शन है  ।

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  बाहर  से  जाने  वालें  जो  टूरिस्ट  होते  हैं  उनके

 सिलसिले  में  बहुत  कुछ  gad  i  लेकिन  यह  मुल्क
 भी

 बहुत  बड़ा  इसक  इंटीग्रेशन  के  लिये  अन्दरूनी

 टूरिज्म  को  भी  डेवेलप  करना  चाहिये
 ।

 राज  पंजाब  के  होम  टूरिज्म  के  रास्ते  में  जो  मुश्किलात

 जाती  उनका  अन्दाजा  श्राप  नहीं  लगा  सकते  |  मद्रास  के  लोगों  को  पंजाब  को  देखना  हो  या

 या  पंजाब  के  लोगों  को  मद्रास  को  देखना  पंजाब के  लोगों  किसानों  स्टूडेंट्स  को  मद्रास

 देखना  तो  गाड़ी  पर  तो  शायद  वे  जा  सकें  लेकिन  बाकी  के  सिलसिले  में  वे  नहीं  जा  सकते  ।  हमारी

 जो  डी  लक्स  गाड़ियां  हैं  वह  फारेन  टूरिज्म  के  लिये  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  जो  कि  कल  के

 हिन्दुस्तान  के  सरमाया  के  देखने  के  किसानों  के  हिन्दुस्तान  को  देखने  के  लिये  कोई  आसानी

 नहीं  हे  ।  अगर  ary  दिल्‍ली  से  मद्रास  को  बस  पर  जायें  तो  १३००  रु०  के  करीब  तो  टेक्स  के  सिलसिले

 में  देना  पड़  जाता  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  श्राप  सोच  सकते  हैं  कि  क्या  कोई  श्रादमी  वहां  पर  बस  से  जा  सकता

 है
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हालात  को  देखते  हुए  हमको  हिन्दुस्तान  में  होम  टूरिज्म  को  डेवलप  करना

 चाहिये  रोक  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  सुविधायें  देनी  चाहियें  ताकि  एक  सुबे  के  लोग  दूसरे  सुबे  में  जाकर

 वहां  के  कामों  को  देख  सकें  प्र  एक  सुबे  के  स्टूडेंट्स  दूसरे  सूबों  को  ही  नहीं  बल्कि  सारे  हिन्दुस्तान
 को  बनते  हुए  देख  सकें  ।
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 हिन्दुस्तान  की  सरकार  जो  भी  चीज  अपने  हाथ  में  ले  लेती  है  उस  के  लिये  लोगों  में  यह  स्याल

 हो  जाता  है  कि  ag  चीज  ज़रूर  तरक्की  करेगी  ।  हिन्दुस्तान  में  कुल  नेशनल  हाईवे  करीब  २२

 या  २३  के  बने  हैं  ।  उनको  नेशनल  हाईवेज  डिक्लेयर  भी  कर  दिया  गया  ।  वे  हिन्दुस्तान की  सरकार  के

 कब्जे  में  भी  |  उनके  बढ़ाने  का  उनके  बनाने  का  उन  सड़कों  को  ठीक  करने  का

 सारे  का  सारा  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  है  ।  लेकिन  बहुत  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है

 कि  जो  हाईवे  हैं  उनकी  हालत  बहुत  खराब  है  ।  कोई  आदमी  इलाहाबाद से

 कलकत्ता को  जाना  चाहे  या  कलकत्ता  से  बम्बई  को  जाना  तो  सेकड़ों  मील  ऐसी  सड़क  मिलेगी

 जिसको  सड़क  नहीं  कहा  जा  सकता  |  शायद  कच्चा  रास्ता  भी  उससे  बेहतर  होता  है  ।  वहां  पर  कोई

 स्विस  रोड़  भी  नहीं  है  ।  ऐसी  हालत  में  होते  हुये  भी  उसको  नेशनल  हाईवे  कहा  जाता  इसलिए

 में  करता  हूं  कि  जिन  जिन  हाईवे  का  गवर्नमेंट  इंडिया  ने  अपने  हाथ  में  लिया  है  उनको

 बेहतर  बनाने  के  लिये  ज्यादा  कोशिश  की  जायेगी  ताकि  जिन  रास्तों  को  नेशनल  हाईवे  डिक्लेयर  कर

 दिया  गया  है  हालत  ऐसी  न  हो  कि  नेशनल  हाईवे  का  फायदा  उनसे  न  उठाया  जा  सके  क्योंकि

 इससे न  तो  मुल्क को  ही  लाभ  न  उस  स्टेट  को  ही  लाभ  है  जिसमें वह  पड़ता  नेशनल  हाईवेज

 पर  राज  ऐसे  बहुत  से  स्थान  हें  जहां  पर
 कि

 पुल  बनना  चाहिये  लेकिन  राज  तक  उन  पर  पुल  नहीं

 बनाये गये  फिर  भी  उन  पर  किस  किस्म  का  टैक्स  देना  पड़ता  है  इसका  श्राप  लहीं  लगा

 सकते हैं  ।  मैँ  इसकी  एक  मिसाल  देना  चाहता  हूं  ।  नगर  कोई  कलकत्ता  से  दिल्‍ली  को  श्राये  तो

 सोन  रिवर  पर  एक  पुल  है
 ।

 भ्रमर  वहां  से  किसी  को  अपनी  एक  ट्रक  गुजारनी  हो  तो  उसे  एक  मील  के

 पुल  पर  से  गुजरने के  लिये  १२७  रु०  ट्रक  HT  टैक्स  देना  होता  जो  भी  शख्स उधर  से  भाता है

 उसको  उधर  से  गुजरना  ही  पड़ता  है  ।  ऐसी  हालत  में  were  किसी  को  एक  ट्रक  के  लिये  १२७  रू०

 का  टैक्स  देना  होता  है  तो  फिर  वह  नेपाल  हाईवे  किस  तरीके  से  तरक्की  कर  सकता  है  ।

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  भी  नेशनल  हाईवे  को  तरक्की  दी

 या
 आइन्दा और  नेशनल  हाइवेज  बनाये  जायें  ae  सड़कें  बनाई

 जाये  तो  इसका  ख्याल  करके  बनाना  चाहिये  कि  जो  इलाके  सूबे  की  सरकारों के

 दारुखिलाफ़ा के  साथ  मिले हुये  नहीं  हूँ  या  दिल्‍ली के  साथ  नहीं मिले  उनको  उनसे  मिलाया  जा

 सके
 |  जहां  तक  रेलवे  का  ताल्लुक  है  श्राप  जानते  हैं  कि  पिछले  पांच  सालों  में  उसने  कोई

 ८००
 मील

 की  नई  सड़क  ली  है  ।  लेकिन  फिर  भी  aah  वहँ  सब  जगह  पर  नहीं  पहुंच  सकती  इन  हालात

 में  हिन्दुस्तान  के  दूर  दराज  इलाके  के  इलाक़ों  के  लिये  या  उन  इलाकों  के  लिये  जहां

 पर  कि
 रेलवे  नहीं  जा  वहां  पर  नेशनल  हाईवेज  बनाये  जायें  या  जो  मौजूदा  नेशनल  हाईवेज

 हैं  उनको  एक्सचेंज  किया  जाय  ताकि  वहू  इलाके  भीं  भ्रपने  सुबे  की  सरकारों  के
 दारुलंखिलाफों

 के  साथ

 शर  दिल्‍ली  के  साथ  मिलाये जा  सकें  ।  जो  भी  नई  सड़कें  बनाई  जायें  उनमें  इन  बातों  का  ख्याल  रखा

 जाना  चाहिये
 ।

 में  खास  तौर  पर  बाहर  के  सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं  ।  पिछले  दो  तीन  सालों  में

 कुछ  तस्वीरें  थीं  सनौर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  ने  कुछ  ग्रांट्स भी  दी  थीं  हज  रोड्स  कौर  डिफेन्स  रोड्स

 के  सिलसिले  लेकिन  वह  ग्रांट्स  oer  हो  गई  |

 श्री  त्यागी  :  भ्रल्मोड़े  के  जिले  में  सब  सड़कें  बन  गईं  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 अलमोड़ा  कोई  श्रलगं  इलाका  नहीं  वह  भी  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा

 लेकिन  जो  ग्रांट्स  सूबों  को  दी  उनसे  कोई  फायदा  नहीं  उठाया  गया  ।  इसलिये  मैं

 चाहता हुं  कि  हमारी  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री  जो  भी  फैसला  करती  है  कौर  उसके  लिये  जो
 भी  सुविधायें

 या  ग्रांट्स देती  कम  से  कम  उनका  यूज़  किया  जाय  कौर  उनका  पूरा  लाभ  उठाया  जाय  ताकि  हमारी

 जो  बार  की  कौर  डिफेन्स  की  सड़कें  बनती  हैं  वे  भ्रमणी  से  अच्छी  बनें
 ।
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 किरदार  इकबाल

 इसी  सिलसिले  में  में  पंजाब  की  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  पंजाब  एक  स्ट्रेटेजिक  इलाका

 इम्पार्टेट  इलाका  है
 |

 वहां  पर  जब  डिफेन्स  के  लिये  बार्डर  रोड्स  नहीं  बनायेंगे  उस  तक  आपको

 कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला  म  ae  करता  हूँ  कि  इन्टर  स्टेट  रोड्स  ai  बार्डर  रोड्स  के
 लिये

 यह  मिनिस्ट्री  जितनी  ग्रांट्स  रोड  डेवेलपमेंट  फंड  के  तौर  पर  देती  है  उसका  लाभ  उठाया

 जायगा
 ।  जो

 सुबा  उनका  लाभ  नहीं  उठाता  उनको  कम  से  कम  मजबूर  किया  जायगा
 कि

 वह  उनसे  लाभ  उठायें  |

 इसके  बाद  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  रोड  ट्रांसपोर्ट  का  ताल्लुक  जितनी  मुश्किलात

 रोड  create में  हैं  उतनी  शायद  किसी  ak  चीज  में  नहीं  ।  श्राज  am  जो  हिन्दुस्तान का

 ट्रेन्ड  है  उसे  ही  नहीं  दुनिया के  ट्रेन्ड  को  लें  ।  रोड  ट्रान्सपोर्ट  का  जरिया  दिन  बदिन  तरक्की  कर

 रहा है  ।  चाहे  मंशा  हो  या  न  हो  लेकिन  इसे  कोई  रोक  नहीं  सकता  क्योंकि  इसमें  कई  ऐसी

 चीजें  हैं  जो  कि  कंज्यूमर  को  मजबूर  करती  हैं  कि  वह  उनका  लाभ  उठाये  ।  जैसे  डोर  टू  डोर

 डिलीवरी  का  सवाल  स्विस  ate  एफिसिएंसी  का  सवाल  चाहे  कोई  पसन्द  करे  यां  न

 लेकिन  इन  बातों  को  देखते  हुये  जो  ट्रेन्ड  होता  जा  रहा  है  वहँ  दिन  बदिन  रोड  ट्रान्सपोर्ट  की

 तरफ  होता  जायेगा  ।  इसलिये जब  यह  टैंड  है  उसके  सिलसिले  में  मुश्किलात

 राती हैं
 उनको  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्ट्री को  कम  से  कम  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।.

 ट्यूशन  में  भी  यह  प्रोवाइडिड  है  कि  एक  जगह  पर  ही  टैक्स  लिया  जा  सकता  है
 ।

 लेकिन  श्राज  कई

 किस्म के  टैक्स  हैं  ।  भ्रमर  दिल्‍ली  से  बम्बई  जायें
 तो

 कई  स्टेट्स  ऐसी  हैं  जो
 कि

 रोजाना  का
 टैक्स

 लेती  कई  स्टेट्स  ऐसी  हैं  जो  कि  तीन  महीनों  का  इकट्ठा  टैक्स  लेती  हैं
 ।

 कुछ  स्टेट्स  ऐसी हैं
 जो

 इकट्ठा  टैक्स  लेने  की  बात  भी  कहती  हैं  कौर  साथ  में  यह
 भी

 कहती  हैं  कि  इतने  दिनों  बाद  तुम्हें

 वापस  जाना  होगा  ।  राज्य  सरकारें  एक  दिन  का  टैक्स  लेती  पांच  दिन  का  टैक्स  लेती  दस  दिन

 का  टैक्स  लेती  हँ  लेकिन  यू
 ०  पी०  स्टेट  कहती  है  कि  हम  तीन  महीनों  का  टैक्स  इकट्ठा लेंगे

 ।  इसलिये

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  नेशनल  हाईवे  डिक्लेयर  किये  जायें  या  किये  जा  चुके  हैं  उनमें  एक  क़िस्म

 की  पालिसी रायज  क्रि  जाय  श्र  जो  लोग  उन  पर  चलते  हैं  उनके  लिये  एक  किस्म  के
 कायदे

 और  कानून  होने  चाहियें  |  ७

 इसके  अलावा  मैं  एक  बात  कौर  कहना  हूं
 |  वह  यह  कि  एक  ट्रक  दिल्‍ली  से

 बम्बई जाता  है  तो  मुख्तलिफ  स्टेट्स  में  होकर  जाना  पड़ता  है  ये  स्टेट्स  मुख्तलिफ  लोड  एलाऊ

 करती  हैं  मिसाल  के  तौर  पर  दिल्‍ली  की  अथारिटी  १८  हजार  देती  है  तो  उत्तर  प्रदेश  की  अथारिटी

 १४  हजार ही  देती  मध्य  प्रदेश  की  शभ्रथारिटी  १४  हजार  लोड  एलान  करती  है

 बम्बई  की  अ्रथारिटी उससे  ज्यादा  दे  देतीं है  ।  इस  तरह  श्राप  देख  सकते  कि  उस  ट्रक  चलाने

 वाले को  .
 कितनी

 मुश्किल  का  सामना  करना  पड़ेगा  जब
 कि

 एक  ही  सड़क  पर  मुख्तलिफ स्टेट्स  में

 मुख्तलिफ  लोड  एलाऊ  किंया  जायेगा
 ।  इसलिये मैँ  चाहता  हूं

 कि  इन  मुश्किलात को  देखते  हुये  सेंट्रल

 गवर्नमेंट  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  एक  ही  किस्म  at  पालिसी  रायज  करने  के  लिये  मजबूर  करे  ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 कासं  बसे  के  मामले  में  देश  में  बहुत

 ज्यादा  ब्लैक  मार्केट  चल  रहा  है
 |

 मैँ  जानता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  कहेंगे  कि  यह  मेरा  few

 नहीं है  ।  लेकिन  जिस  इंडस्ट्री  का  उनसे  ताल्लुक  है  उसके  लिये  उनको  कोशिश  जरूर  करनी  चाहिये

 ताकि  उस  इंडस्ट्री  में  जो  लोग  लगे  हुये  हैं  उनको  ज्यादा  सहूलियत  हासिल  हो  सकें  ।  हालत

 यह  है  कि  एक  मरसिडीज  गाड़ी  बगैर  पांच  हजार  के  ब्लैक  के  नहीं  मिल  सकती ।  राज हर  गाड़ी

 के  लिये ब्लैक  मार्केट  चल  रहा  है  ।
 में  चाहता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  कमसे  भ्र ौर  इंडस्ट्रीज़  मिनिस्टर

 से  मिल  कर  इसके  लिये  कोशिश  करें  कि  og  ब्लैक  मार्केट  खत्म हो  ।
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 एक  बात  मैं  पंजाब  के  बारे  में  इस  सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं
 ।  वहां पर  हमने  एक

 पैरीमेंट  दारू  किया  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  वह  एक्सपरीमेंट  किया  जाये
 ।

 वह  एक्सपरीमेंट यह  है  कि  हर  रूट  पर  ५०  परसेंट  नेशनलाइज्ड  चलता है  AIT  ५०

 परसेंट  प्राइवेट चलता  है  ।  भ्र ौर  प्राइवेट  बतौर  पव्नेंमेंट  के  एजेंट  के  बसें  चलाते

 जब  तक  गवर्नमेंट  के  पास  सारे  ट्रांसपोर्ट  को  नेशनलाइज  करने  के  लिये  पैसा  नहीं  तब  तक  यह

 एक्सपेरीमेंट बहुत  काम  दे  सकता  है  ।  सारे  ट्रांसपोर्ट  को  नेशनलाइज  किया  जायेगा

 तो  उसके  काम्पैंसेशन देने  के  लिये  बहुत  रुपया  चाहिये  जो  कि  गवर्नमेंट दे  नहीं  सकती
 ।

 मैं  समझता

 हूं  कि  इस  फार्मूले  पर  काम  करने  से  सब  के  लिये  बरच्छा  रहेगा
 ।

 सर्विस  भी  weal  होगी

 लोगों  को  निसार  भी  नहीं  होगा  ।  मे  चाहता  हूं  कि  इस  एक्सपरीमेंट  को  दूसरे  सूबों  में  भी  रायज

 किया  जायें  ।

 इसके  बाद  मैँ  कुछ  पोस्ट  प्रा फि सेज़  के  सिलसिले  में  भी  कहना  चाहता  हूं
 ।

 यह  एक  बड़ा  मुहकमा

 लेकिन  are  टेलीफोन  का  यह  हाल  है  कि  छोटी  छोटी  मंडियों  से  sere  दूसरी  जगह  को  टेलीफोन

 करना  चाहें  तो  काल  ही  नहीं  मिलता
 ।  म

 एक  मिसाल  देना  चाहता  हूं
 ।

 भ्र भोर  से  दिल्‍ली  के  लिये

 सीधी  लाइन  है  लेकिन  महीनों  तक  वहू  खराब  रहती  है  कभी  टेलीफोन नहीं  मिलता  ।  पूछा  जाता

 है  तो  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  स्टाफ  नहीं  है  ।  शायद  टेलीफोन  वालों  को  यह  पता  रहता  है  कि

 यह  मिनिस्टर का  टेलीफोन  यह  डिप्टी  मिनिस्टर  का  टेलीफोन  यह  मिनिस्टर श्राफ  स्टेट  का

 वहां  सर्विस  ठीक  रहती  है  ।  लेकिन  जहां  तक  शुक्रवार  का  ताल्लुक  है  टेलीफोन  की

 हालत  ज्यादा  खराब  होती  जा  रही  है  ।  जब  टेलीफोन  उठाते  हैं  तो  भ्रव्वल  तो  कोई  बोलता  ही  नहीं

 बोलता  भी  है  तो  टंक  काल  नहीं  मिलता  wie  कहू  दिया  जाता  है  कि  लाइन  खराब  चाहे  खराब

 होना  फिर  दो  मिनट  बाद  कह  दिया  जाता  है  कि  ठीक  हो  गयी  ।  इसी  तरह  से  दो  मिनट

 होता है
 तो  कह  देत ेहैं

 कि
 तीन  मिनट हो  गये  ।  ये

 सब
 बातें  दिन  बदिन  बढ़  रही  हैं

 ।
 जरगर  इसमें

 कोई  सुधार  न  हो  तो  जो  कमियां  हैँ  कम  से  कम  बे
 तो

 दूर  होनी  चाहियें
 जो  कि

 इस  महकमे  को  पीछें

 की  तरफ  ले  जा  रही  है  ।

 श्री  to  के०  देव
 )  :

 उपाध्यक्ष  प्रायः
 सबकी  एक  ही  राय  है  कि

 वहन  तथा  संचार  का  विकास  किये  बिना  देश  उन्नति  नहीं  कर  सकता  ।

 में  पत्तनों से  आरम्भ  करता हूं  ।  यद्यपि  भारत  का  समुद्रीय तट  ३०००  मील  का  है  परन्तु

 उसमें  पत्तन  बहुत  कम  हैं  प्रौढ़  जो  हैं  भी  उनमें  घिचपिच  बहुत  रहती  है
 ।

 इसको  दूर  करने  के  लिये
 अधिक  पत्तन  होने  चाहियें  ।

 में  पहले  पूर्वी  तट  को  लेता  हूं  ।  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  कलकत्ता  कौर

 मद्रास  पत्तनों  के  विकास  के  faa  अन्तर्राष्ट्रीय बैंक  ने  R&o  लाख  डालर  प्रौढ़  १४०  लाख

 डालर  का  ऋण  दिया है
 ।  fame  पत्तन के  लिये  अमरीका  के  राष्ट्रपति की  दक्षिण-पूर्व

 एशियाई  श्रमिक  विकास  निधि
 में  से  २  करोड़  रुपये  के  ऋण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  यद्यपि  उड़ीसा

 का  समुद्री  तट  २५०  मील  है  शर  पश्चिमी  बंगाल  का  केवल  १००  फिर  भी  उड़ीसा तट  के

 पत्तन--प्रदीप  चान्दमेट  पत्तनों  के  विकास  पर  कुछ  भी  aa  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  बताया  कि  कलकत्ता  पत्तन  से  लगभग  Yo  लाख  रुपये  की  लागत  से  प्रति

 १२०  लाख  टन  रेत  निकाला  जा  रहा  है  प्रौर  इतना  धन  खर्चे  करने  पर  भी  पत्तन की  गहराई  १८

 फट से  शरीक नहीं  होती

 ग्रीन  मं
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 श्री प्र०  कण

 हाल  ही  के  वर्षों  में  बलारी  बार  की  हालत  खराब  हो  गई  है  कौर  पुना  स्थित  केन्द्रीय  जल

 विद्युत्‌  गवेषणा  केन्द्र  में  किये  गये  तजुर्बों  से  पता  चला  है  कि  केवल  मिट्टी  हटा  देने  से  ही  इसका  सुधार

 नहीं  होगा  कौर  कलकत्ता  पत्तन  को  ठीक  बनाने  के  लिये  उचित्त  नदी  प्रशिक्षण  देना  आवश्यक होगा  ।

 दूसरी  यदि  हम
 ७

 करोड़  रुपये  खर्च  जैसा  कि  फ्रांसीसी  विशेषज्ञ  ने  सुझाया  हैं  तो  प्रदीप एक

 उच्च  श्रेणी  का  पत्तन  बन  सकता  हैं  जिस  में  प्रतिवर्ष
 ४०

 लाख  टन  के  जहाज  जा  सकते  हें  ।  इन

 ७
 करोड़  रुपयों  में  से  vy,  करोड़  रुपया  एक  ड्रेसर  की  खरीद  पर  कौर  ३३००  फूट  दीवार  के

 निर्माण

 पर  वच  होगा  जिस  से  पत्तन  की  गहराई
 ४०

 फुट  हो  जायेगी  कौर  वह  समुद्र  तट  के  निकट  भी  होगी
 |

 दूसरे  नावांगण  के  बारे  में  हम  समझते  हैं  कि  सब  से  उपयुक्त  स्थान  प्रदीप  होगा  ।  जहाज  बनाने

 के  लिये  हमें  लोहे  की  चादरों  और  प्लेटों  की  आवश्यकता  है  चादरें  कौर  प्लेटें  केवल  उड़ीसा  में  रूरकेला

 से  करा  सकती  है  क्योंकि  इस्पात की  चादरों  कौर  प्लेटों  में  रूरकेला  सब  कक पे अराग  है  ।  श्राप  जहां

 कहीं भी  दूसरा  नावांगण  चादरें  श्र  प्लेटें  रूरकेला  से  जायेंगी  ब्रिटिश  विशषज्ञों
 ने

 प्रदीप

 को
 नामंजूर  नहीं  किया

 |
 उन्होंने  कहा  कि  वहां पर  उचित  भूमि  शर  बिजली  ate  पानी  भी  उपलब्ध

 है  ।  उनका  पिछला  प्रतिवेदन  १९४५८  में  प्राया  ।  उसके  बाद  बहुत  कुछ  हो  चुका  st

 रूरकला  संयंत्र  चालू  हो  गया  है  प्रौढ़  कुछ  ही  महीनों  में  वहां  चादरें  प्लेटें  बनने  ।  अब  क्योंकि  इस

 मामले  को  श्रन्तविभागीय  उच्च  शक्ति  समिति  को  सौंपा  जा  रहा  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  वे

 दूसरे  नावांगण  को प्रदीप  में  रखने  के  बार  में  विचार  करें

 अब  मैं  सड़कों  का  लेता  हूं  ।  यद्यपि  भारत  को  स्वतंत्र  हुए  दस  वर्ष  हो  गये  परन्तु
 फिर  भी

 मनीपुर
 ate

 लद्दाख  को  अन्य  देशों  से  मिलाने  के  लिये  कोई  ऐसी  सड़क  नहीं बनायी गयी  है
 जो  सब  ७७५४ ऋतभ्रों में काम में  काम  भरा सके  |

 अब  मैं  राष्ट्रीय  राज,पथ  संख्या  ६  पर  जाता  हैं  ।  यह  कलकत्ते  को  बम्बई  से  मिलाता  है  कौर  मेरे

 राज्य
 से  होकर  जाता  है  ।  राष्ट्रीय राजपथ  संख्या  ६

 पर
 केवल

 दो  वर्ष  पहले
 €

 लाख  रुपये  की
 लागत

 से  वैतरनी के  ऊपर  एक  पुल  बनांया  गया  था  ।  अरब  सिंचाई  विद्युत  मंत्रालय  ने  एक  परियोजना

 प्रतिवेदन  दिया  है  जिस  में  उन्होंने  कहा  है  कि  भीम-कण्डरा  में  वैतरणी  पर  बांध  बनाने  से  रांष्ट्रीय  राजपथ

 पर  बना  पुल  जलमग्न  हो  जायेगा  ।  यदि  हम  भीम-कुण्ड  परियोजना  पर  दो  वर्ष  पहले  सोचते  तो  हम

 ८  लाख  रुपये  न  खच  करते  |
 यद्यपि  राष्ट्रीय  राजपथ  के  विकास  करने  के  लिये  गैर-सरकारी  भूमि

 जबरदस्ती  हथिया
 ली

 गई  है  परन्तु  सम्बलपुर  में  देवगढ़  भ्र ौर  कुचिन्ता  सब-डिवीज़न के  व्यक्तियों  को

 कभी तक  कोई  प्रतिकर नहीं  दिया  गया  है  ।  बहुत  से  व्यक्तियों  को  aa  भी  भू-राजस्व

 पड़ता  है  जब  कि  उनकी  भूमि  सरकार  द्वारा  ले  ली  गयी  है  ।

 भूतपूर्व  बामरा  राज्य  से  होकर  जो  राजपथ  गुजरता  है  उस  पर  बहुत  से  लकड़ी  के  पुल  हैं
 ।

 पिछली  गर्मियों  में  जब  मैं  इस  रास्ते  से  जीप  पर  जा  रहा  था  तो  मैने  देखा  कि  बनों  की  a  के  कारण

 ये  लकड़ी  के  पुल  जल  गये  थे  श्र  केवल  ढांचे  ही  रह  गये  थे  ।  इस  बार  मैं  दुर्घटना  से  बाल  बाल  बचा
 |

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  काठ  की  पुलियाओं  के  स्थान  पर  शीघ्र  ही  कंक्रीट  की  पक्की  पुलियाओं
 जाये ं।

 ब्
 यह  दुख

 की
 बात  है  कि  यद्यपि  उड़ीसा  में  पर्यटकों  के  लिये  बहुत ही  आकर्षक  वस्तुएं हैं  फिर  at

 &  = AAS  PUTTS  SIT!  था  चर  de  कर  faq
 श  प्राच्य  नदी  (Ql  गया मेरे
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 vy  way  xT
 राज्य  में  उड़ीसी  नृत्य  होता  है  ।  यहीं  से  पंचशील  की  उत्पत्ति  हुई  यदि ह

 से  दा  परा  स  बटन को  बढ़ाना

 चाहते हैं  तो  पर्यटकों के मामले में जिन से मामले  में  जिन  से  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  ara  होती  हें  ,  मद्यपान चुंगी

 संबंधी  प्रतिबन्धों  में  ढील  दी  जानी  चाहिये  ।

 अब  मैं  चिन् दाब ली  के  बार  में  कुछ  शब्द  कहूंगा  जो  कि  पिछली  शताब्दी  में  उड़ीसा  तट  पर  एक

 बहुत  फूलता  पत्तन  था  ।  इस  में  अ्रब रेत जमा जमा  हो  रही  कवल  नाम के  वास्ते  वहां पर  एक

 पत्तन  अधिकारी  ह  ।  मेरी  राय  में  यह  उपयुक्त  समय  है  कि  चिन् दाब ली पत्तन  से  मिट्टी  हटाने  पर  कुछ

 खर्चे  किया  जाये  ।  हम  देखते  हू  कि  भारतीय  नौवहन  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  काफ़ी  हो  रही  हैं
 ।

 इस  धन  का  एक  भाग  नये  जहाजों  के  खरीदने  हमारे  जहाज  निर्माण  के  विकास  के  लिये  सुरक्षित

 रखा  जाय

 श्री  मानवेन्द्र दाह  (  टिहरी  गढ़वाल )  :  जहां  कहीं  भी  मितव्ययता की  लहर  चलती

 चाहे  वह  केन्द्र में  हो  या  राज्यों  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय को  सब  से  अधिक  हानि  होती  है  ।

 भी  मुझे  तराशा  है  कि  नागपुर  योजना  के  लक्ष्य  ्र  उद्देश्य  पूर  किये  जायेंगे  कि  १६६३  तक  किसी

 भी  विकसित  कृषि  क्षेत्र में  कोई  भी  गांव  मुख्य  सड़क  से  ५  मील  से  अधिक  दूरी पर  न  हो  ।

 राज्यों  में  श्र  राज्यों  के  जिले  जिले  में  विभाजन जिस  प्रकार होना  उस

 प्रकार  नहीं  है  ।  श्री  सुब्रह्मण्य  ने  कल  सड़कों  के  केवल  पांच  वर्गों  का  उल्लेख  किया  ।  परन्तु  वे  दो

 वर्गों  का  उल्लेख  करना  भल  गये  जो  कि  भ्रन्तर्राज्यीय a  प्राचीन  महत्व  की  सड़कें  उन  नये  क्षेत्रों

 तक  जानें  वाली  सड़के  हैं  जहां  निकट  भविष्य  में  रेलवे  नहीं  पहुंच  सकती  ।  इन  से  देश  को  बडा  लाभ

 होगा  ।

 राज्यों  के  अन्दर  विभाजन  करने  में  न  तो  घनता  क  प्रश्न  पर  न  ही  क्षेत्र  के  प्रश्न  पर  ध्यान

 दिया  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  जिसका  क्षेत्रफल  १,१३,४०६  वर्ग  मील  है  प्रौढ़ज  कि  भारतीय  संघ  में

 चौथा  सब  से  बड़ा  राज्य  हे  जिसकी  आबादी ६३२  लाख  है  भ्रौर  जो  कि  सब  राज्यों  से  बड़ा  ही

 नहीं  परन्तु  सब  से  घनीਂ  वाला  भी  सड़कों  का  विकास  अपेक्षाकृत कम  उगाही  |  मद्रास  में

 जिसका कि  aa  केवल  RO, RRS  वर्गमील  वहां  पर  PFokQ  मील  लम्बी  पक्की  सड़कें  हैं  ।  अत

 में  प्रतिवर्ष  १००  वर्गमील  के  लिये  २९  मील  सड़क  आन् म यह २० यह
 ७  है

 पश्चिमी  बंगाल  में  यह  ग्र तू पातर  १५.  ३  है और  बम्बई  में  १३  १  ।  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  यह  केवल

 १०.२  है  ।  मुख्य  इंजीनियरों की  परिषद  ने  बताया  है  कि  प्रति  सौ  वर्ग  मील  में  ५२  मील  लम्बी

 सड़क  होनी  चाहिये  |  इसका  मतलब  यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  ४०,०००  मील  लम्बा  सड़कें

 बनानी  ।  मद्रास  के  संबंध  में  जहां  कि  प्रतिवर्ष  १००  वर्ग  मील  में  ३०  भील  लम्बी  सड़कें  इस  लक्ष्य

 को  पूरा  करने  में  हमें  २०,०००  ooo Ma meal ASH TATA SM I सड़कें  बनानी  होंगी  ।  यह  सब  बताने  का  मेरा  तात्पर्य  यह  है

 कि  विभिन्न  राज्यों
 में  सड़कों  के  विकास  ate  निर्माण  के  लिये  ठीक  ढंग  नहीं  भ्र पना या गया  है  ।

 कहीं  विकास  शरीक gat  हे  कहीं  बहुत  कम  ।  वित्त  भ्रायोग  ने  इस  सिद्धान्त को  स्वीकार

 किया  है  कि  जिन  राज्यों की  राय  कम  हो  उन्हें  अन्यों  की  ध  केन्द्र  से  अधिक  सहायता  मिलनी

 चाहिये  |  परन्तु  सरकार  ने  इस  सिद्धान्त  को  भी  नहीं  माना  या  उसके  कार्य  नहीं  किया

 यदि  केन्द्र  संचार  के  लिये  प्रतीक  सहायता  नहीं  देता  है  तो  सड़क  परिवहन  का  वास्तविक  रूप  से  विकास

 नहीं हो  सकता  ।

 अब  मैं  रेलवे  सड़क  के  बीच  प्रतियोगिता  क  बार  में  रेलवे  मंत्री  महोदय  द्वारा  कहीं  गयी  बातों

 को  ध्यान  में  रख  कर  कुछ  सुझाव  देता  हूं  ।  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  जब  कि  रेलवे
 देश

 के  द्र

 द्र  के  भागों  तक  में  जाती  हे  फिर  भी  केन्द्र  का  विषय  है  तो  फि  र  सड़कें  भी  परी प्री  तरह  से  केन्द्र  का
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 [at  alaaez

 विषय  क्यों  नहीं  बन  सकतीं  ।  यदि  रेलवे  हो  सकती  हैं  तो  सड़कें  भी  हो  सकती  हैं  ।  यदि

 डाक  तथा  टेलीफोन  शादी  केन्द्र  के  अधीन  सकते  हैं  तो  सड़कें  भी  क्यों न  केन्द्र

 के  ही  ada  हों  ।  यह  सब  कहने  का  मेरा  तात्पयं  यह  है  कि  क्योंकि  राज्यों  केन्द्र  में  र

 aa  शौर  राज्यों  के  विभिन्न  मंत्रालयों  में  उचित  समन्वय  नहीं  है  ,  इसीलिये  सड़कों  के  विकास  क

 कार्य  ठीक  नहीं  हो  रहा  है  ।  अरब  जब  तक  हम  कोई  ऐसी  योजना  न  बना  लें  जिस  से  विभिन्न

 में  श्र  विभिन्न  कार्यों  में  समन्वय  हो  तब  तक  हम  लक्षय  पुरा  नहीं  कर  सकते  ।

 प्राक्कलन  समिति  के  ३४वें  प्रतिवेदन  में  भी  संचार  के  विभिन्न  विभागों  के  विलीनीकरण  का

 सुझाव  दिया  गया  है  ate  उन्होंने  कहा  भी  हें  कि  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई  कि  सरकार

 ने  अपनी  सिफारिश  मान  ली  हे  प्रौढ़  परिवहन  मंत्रालय  तथा  संचार  मंत्रालय  को  मिला  कर  उनको

 एक  मंत्रि-मण्डल  क मंत्री के  अधिकार  में  दे  दिया है  ।  12.0

 मुझे  है  कि  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्य  भी  इस  ध्यान  देंगे  ।

 अब  मैं  टिहरी  गढ़वाल  की  दशा  के  बारे  में  संक्षेप  में  कहूंगा  जो  कि  मेरा.निर्वाचन-क्षेत्र है  ग्रोवर  मैं

 यह  साबित  करने  की  कोशिश  करूंगा  कि  जिलेवार  विभाजन  भी  वैसा  नहीं  है  जितना  होना  चाहिये  ।  इस

 समय  राष्ट्रीय  राजपथों  का  राष्ट्रीय  राजपथों  के  ग्र ति रिक्त  संघ राज्य  क्षेत्रों  में  सड़कों  का

 निर्माण  att  विकास  शर  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  कौर  श्रीराम  के  कुछ  विशेष  सड़कें  AIK

 श्रमिक  भ्र  अन्तर्राज्यीय  प्रभाव  की  सड़कों  की  जिम्मेवारी  तन्त्र  इसका  मतलब  यह  है  कि  दिल्‍ली

 कौर  अन्दमान  श्र  निकोबार को  छोड़  कुछ  जिलों  के  wera  जिस  में  टिहरी  गढ़वाल  जाता

 समूचे  हिमालय  प्रदेश  की  जिम्मेवारी  हमारे  की  है  ,  ।  तो  यह  समझ  में  नहीं  जाता  कि  wea  जिलों  के

 साथ  मेरे  जिले  की  जिम्मेवारी  केन्द्र  की  कयों  नहीं  हैं  ।  जब  कि  वह  कहतें  हैं  कि  प्रयास  निक  कारणों  से

 वह  विभिन्न  राज्यों  के  अधीन  are  हैं  ।

 मेरे  ऐसा  कहने  के  तीन  कारण  हैं  ।  एक  तो  यह  कि  समूचा  हिमालय  प्रदेश  सीमा क्षेत्र  दसरे

 यदि  सड़क  निर्माण के  लिये  एक  यह  शर्त  रखी  जाय
 कि

 वहां  सड़क  बनायी  जाये  जहां  कुछ  समय  तक

 रेलवे  नहीं  जा  तब  भी  हमारा  क्षेत्र  इस  वर्ग  में  प्राता है  ।  विभाजन  के  बाद  देश  के

 राजनीतिक  रूप  से  एकीकृत  होने  के  साथ-साथ  यह  श्राइवासन  दिया  गया  था  कि  भूतपूर्व  राजेश  के

 राज्यों में  प्रतीक  सड़क  विकास  जायेगा ।  यदि  ऐसा  है  तब  भी  टेहरी  गढ़वाल  के  लिये  केन्द्र

 जिम्मेदारी  मैं  सरकार  से  टेहरी  गढ़वाल  की  दशा  सुधारने  के  लिये  प्रार्थना  करूंगा  ।

 समाप्त  करने  से  पूर्वे  मैं  संचार  व्यवस्था  के  बारे  में  कूछ  कहूंगा  ।  मेरे  विचार  में  संचार  समस्या

 यह  नही ंहै  कि  सड़कें  काफ़ी  हैं  या  नहीं  |  असली  समस्या  यह  है  कि  हमने  भ्र भी  ह  देश  की  अन्दरूनी

 इलाकों  तक  सड़कें  बनाने  श्र  उन्हें  भागों  से  जोड़ने  का  काम  ठीक  तरह  नहीं  किया  है  ।

 मेरा  प्राथमिकता में  परिवर्तन का  है
 ।.

 हमें  राजपथों  को  इतनी  प्राथमिकता  नहीं  देनी  चाहिये

 क्योंकि  राजपथों  के  मार्गों  पर  रेलवे  चलती  हैं  ।  प्राथमिकता उन  सड़कों  को  दी  जाये  जो  आधिक

 अथवा  अन्तर्राज्यीय महत्व  की  हैं
 ।

 इन  सड़कों  को
 दी

 जाये  जिन  से  उन  क्षेत्रों  का  विकास  हो  जहां

 रेलवे  नहीं  पहुंची हों  ।

 अन्त  में  मैं  पेंशन  के  बारे  में  कहूंगा
 ।

 मेरे  विचार  में  प्रचार  ठीक  प्रकार  नहीं  किया  जाता है  क्योंकि

 हमारे  पहाड़ी  प्रदेशों  के  पयंटक  केन्द्रों  के  बार  में  कोई  भी  कुछ  नहीं  जानता  ।  कोई  भी



 १४  sae  अनुदानों की  मांगें  ov?

 मठ  का  महत्व  नहीं  जानता  जो  कि  केदारनाथ
 रोड  तरह  |  सारे  भारत  से  व्यक्ति  उसी-मठ को

 जाते  परन्तु  गुप्त-काशी
 के

 लिये  उसी-मठ  को  एक  सड़क  ले  जाने  के  लिये  केन्द्र  की  जिंम्मेवारी नहीं

 ने  रहा
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  केन्द्र  में  बैठे  व्यक्ति  यह  नहीं  जानते  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पर्यटक

 केन्द्र  क्या

 tat  हरिश्चन्द्र  साथर  डाक  व  तार  ale  टेलीफोन  विभाग  के  अ्रसन्तोषप्रद

 काम  के  बारे  में  जो  नाराजगी  प्रंकट  को  गयी  है  वह  भ्र भिन्न है  ।  इस  बात  को  प्रमाणित  करने के  लिये

 संभवतया  ऑ्रांकड़ों  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 जब  हम  माननीय  मंत्री  के  पास  शिकायत  भेज  उसकी  प्राप्ति  की  रसीद  हमें  तुरन्त  मिल

 है  किन्तु  उसके  बाद  कया  होता  इसका  किसी  को  भी  ज्ञान  नहीं  होता  ।  संगठन  ौर

 प्रणाली  विभाग  की  वार्षिक  रिपोर्ट  देखने  से  पता  लगता  है  कि  इस  विभाग  में  ही  सब  से  ढीला  काम

 होता  है  ।  इसी से  जनता
 का  वास्ता  पड़ता  है  कौर  यही  सुस्ती  से  काम  करता  है

 ।
 इसलिये  माननीय

 मंत्री  को  इस  विभाग  की  जोर  ही  सब  से  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 इस  विभाग  की  दक्षता  का  निर्णय  आंकड़ों  से  नहीं  हो  सकता  ।  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये

 कि  लोग  उस  विभाग  के  बारे  में  क्या  राय  रखते  हैं
 ।

 एक  छोटी  सी  चीज  को  तरफ  मैं  सरकार  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  होली

 भर  दिवाली के  त्योहारों  के  अवसर  पर  डाकिये  घर  घर  बख्यीदा  लेने  जाते  हैं  ।  यद्यपि यह  मामल

 कुछ  नहीं  है  फिर  भी  यह  wear  नहीं  लगता  कि  सरकारी  कर्मचारी  दरबदर  मांगते  फिरें  ।

 इसके  ष्  मैं  रेलवे  निरीक्षणालय  के  बारे  में  भी  दो  शब्द  कहना  चाहता  यह

 लय  बेकार  हो  गया  है  ।  इस  बात  की  जिम्मेदारी  aa  रेलवे  बोर्डे  पर  है  ।  रेलवे  बोझ  यह

 चाहता  था  कि  इस  निरीक्षणालय  को  उसके  अ्रधीन  रखा  जाय  ।  किन्तु  बाद  में  उसे  संचार  मंत्रालय

 के  aera  रहने  दिया  गया  ।
 किन्तु  इन्हीं  बातों  से  इस  विभाग  की  प्रतिष्ठा  को  काफी  धक्का  लगा

 |

 इसी  कारण  रेलवे
 की

 कार्यक्षमता
 भी

 कम
 हो

 गयी
 ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस  निरीक्षणालय

 को  जीवित  करेगी  ।

 निरीक्षणालय  को  चाहिये  कि  वह  प्रति  वर्ष  देश  की  समग्र  रेलवे  लाइनों  का  निरीक्षण  करे  ।

 किन्तु  राज  कुछ  भी  नहीं  हो  ।  दूसरे  यह  निरीक्षणालय  शिमला में  स्थित  है
 ।

 मैं  ara  करता

 हूं  कि  इसे  वहां  से  निकाल  कर  किसी  ठीक  जगह  रखा  जाय  इसे  कारम्रामद  बनाया  जाये
 ।

 अब  मैं  सड़कों  के  बारे  में  भी  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  हमें  इस  बात  का  ज्ञान  नहीं है
 कि  सड़कों  का  विकास  भविष्य  में  किस  आधार  पर  होगा  ।

 सरकार
 का  क्तेंव्य है  कि  वह  इस

 बात को  हमारे  समक्ष
 स्पष्ट  करे

 ।  दूसरी  योजना
 में  इसके  लिये

 es
 करोड़  रुपये

 को  राशि

 की  व्यवस्था  की  गयी  थी  किन्तु  sa  सुना  गया  है  कि  उसे  घटा  कर
 ८८  करोड़  रुपया  कर  दिया

 गया है  I

 हमारे  देवा  में  बहत  ही  कम  सड़कें  हूं  ।  हमारे  देश  में  कारें  कौर  मोटरें  भी  कम  हैं  |  बजाय  इसके

 कि  हम  इन  सड़कों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  हमारी  सरकार उसके  लिये  की  गयी  व्यवस्था को  भी

 कम  कर  दिया  गया  है  ।  इसमें  से  भी  कभी तेज  ४०  करोड़  संपये  को  लगाया  नहीं  गया  है  ।  संभवतया

 १९५६-६० में  १६  vi  करोड़  रुपया  लगाया  जाय  ।  इस  सभा  में  बार  बार  सदस्यों  ने  सड़कों के

 विकास पर  जोर  दिया  है  |  हम  तो  यह  कहते  हैं  कि  wae  रेलवे में  से  १००  करोड़  रुपया

 सडकों  के  विकास  ot  लगा  दें  तब  भी  अच्छा  रहेगा  ।
 ———$—$<—$  ee

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 [at  हरिश्चन्द्र

 सड़कों  पर  न  केवल  मोटरें  ही  चल  सकती  हैं  बल्कि  बैलगाड़ियों  वालों  की  भी  बड़ी  सुविधा

 हो  जाती है  ।  इसलिये  सड़कों  का  महत्व  रेलवे  के  महत्व  से  किसी  प्रकार  भी  कम  नहीं  है  ।  यदि

 हम  चाहते  हूँ  कि  हम  अपने  गांव  सुधारें  तो  यह  श्रावस्ती  है
 कि

 देश  में  सड़कों  का  जाल  बिदा  दें
 ।

 देश  को  रेलवे  से
 ४०  करोड़  रुपया  प्रति  वीं  राय  होती  है  किन्तु  सड़कों  से  es  करोड़  वार्षिक

 राय  होती  है  ।  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  सड़क  करों  से  सरकार  जो  कुछ  वसूल  करती  है  उसका  कम

 से  कम  ७४५  प्रतिशत  भाग  तो  उनके  विकास  पर  उसे  खर्चे  करना  चाहिये |

 इस  ata  को  सिद्ध  करने  की  श्रावंश्यकता  नहीं  कि  हमारे  यहां  सड़कों कीਂ  कितनी  कमी

 मोटर  गाड़ियों  का  कितना  अभाव  है  ।  ऐसे  क्षेत्र  भी  हमारे  यहां  हैं  जहां  एक  गाड़ी  एक  सप्ताह  के

 बाद  चलायी  जाती  है  ।  मैँ  यहां  सड़क  परिवहन  पुनर्गठन  समिति  की  सिफारिशों  का  उल्लेख  भी

 नहीं  करूंगा  ।  मुझे  ara  है  कि  सरकार  उन  सिफारिशों  पर  सहानुभूति  दावे  विचार  करेगी
 ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा  था
 कि  डीजल

 पर  उन्होंने  इस  कारण  कर  लगाया  है
 कि  डीजल

 उन्हें  बाहर  से  मंगाना  पड़ता  है  ।  कर  लगाने  का  प्रयोजन  यह  था  कि  लोग  पेट्रोल  का  इस्तेमाल

 करें  क्योंकि  हमारी  तेल  दो धनदा लायें  पेट्रोल  तैयार  करती  हैं  ।  यह  बात  कोई  ठोस  बात  नहीं  है
 |

 क्या  पेट्रोल  की  कीमत  कम  हो  सकती  है
 ?

 कदापि  नहीं  ।  इसलिये  यह  कार्यवाही प्रगति  पर

 घात  करने  वाली  बात  है
 ।

 मुझे  झ्राशा है कि है  कि  सरकार  देश  हित  को  देखते  हुये  इस  पर  पुनर्विचार

 करेगी ।

 भारत  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  मध्य  TTT  कौर  उड़ीसा  में  सड़कों  के  विकास  को

 अर  विशेष
 ध्यान

 दे  ।  सरकार  को  सारे  देश  के  विकास  की  एक  सी
 सुध  रहनी  चाहिये

 ।

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  aftara, # मैँ  परिवहन

 मंत्रालय  के  अधीन  विभागों  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  के  लिये  आभारी

 मैं  इन्हीं  विभागों  तक  अपना  भाषण  सीमित  रखते  सड़क  परिवहन  बारे  में  दो

 दाऊद  कहूंगा  क्योंकि  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  इसका  उल्लेख  किया  है  ।

 को  विदित है  कि  जो  लक्ष्य  ¢e¥3.A Bt में  हमने  wd  सामने  रखा था  उसे  लगभग हम

 पुरा  कर  चुके  हूँ  ।  सड़क  विकास  की  दूसरी  योजना  अब  बन  चुकी  है  ।  उसकी  मुख्य  बातों

 उल्लेख  श्री  दे०  सुब्रह्मण्यम  ने  किया  था  ।  बीस  वर्षीय  सड़क  विकास  योजना  को

 fig  करने  लिये  २५०  करोड़  रुपयें  की  तुलना में  ५२००  रुपये  का  व्यय  हमें  सहन  करना

 होगा  ।  तब  जाकर  प्रत्येक  वर्ग  मील  में  ३  से  .  ५  सड़कें  हमारे  देश  में  होंगी  ।  श्री  हम

 निर्माण  कार्यों  और  संधारण  पर  ७७  करोड़  रुपया  व्यय  करते रहे  हूँ
 |  हमारे  इंजीनियरों  ने

 जो

 योजना बनाई  है  उसकी  सफलता के  लिये  वे  चाहते हैं  कि  ११०  करोड़  रुपया  FERL—-KV

 चाहेंगें  ।  उनका  कहना  है  कि  2&S%—TR  तक  इस  रांझी  में  ५७५  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होनी

 ।

 अब  सवाल  यह  है  कि  इतने  बड़े  काम  के  लिये  रुपया  किधर  से  लाया  जाय  ।  किन्तु  सड़कें  तो

 देश  के  लिये  श्रनिवाये  ft  इन्हें  हर  कीमत  पर  बनवाना  होगा  ।  श्रमिक  प्रगति  के  लिये  ये

 परमावश्यक हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  तो  ये  बहुत  हीਂ  प्रावश्यक हैं  ।  हमें  देश  के  एक  एक  गांव  को

 सड़कों  से  मिला  देना  है
 ।

 हमारे  देश  में  उत्तर  से  दक्षिण  तक  शौर  पूर्व  से
 परिचय

 तक  नदी  ES |

 faa  अंग्रेजी  में
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 सड़कें  होनी  चाहियें  ग्रोवर  गांव  गांव  में  सड़कों  का  जाल  बुद्धि  हो  ।  योजना  से  विदित  होता  है  कि

 हमें  YoY,ooo0  मील  लम्बी  सड़कें  बनानी  होंगी  ।  इससे  इतना  होगा  कि  हमारे  देश  का  कोई  भी

 गांव  किसी  ककी  सड़क  से  ५  मील  कच्ची  सड़क  से  २  मील  से  अधिक  दूर  न  होगा  ।

 विकसित  क्षेत्रों  के  लिये  भी  इस  योजना  में  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  किसी  भी  पक्की  सड़क  से

 कोई  भी  गांव
 ८

 मील  से  अधिक  की  दूरी  पर  न  होगा  कौर  कच्ची  सड़क से  २  मील  ।  इसी  तरह

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  अर्थात्‌  राजस्थान  इरादी  में  कोई  भी  गांव  पक्की  सड़क  से  १२  मील  a  कच्ची  से

 ४५  मील  दूर  न  होगा  ।  इस  योजना  का  मुख्य  नक्का  यह  है  ।

 हमें  ग्राम  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निर्माण  की  अधिक  रुचि  है  ।  हमने  सहकारी  योजनाओं शौर

 श्रमदान  इरादी  की  योजनायें  के  अधीन  तीन  वर्ष  के  लिये  ६०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  थी  ।

 अभी  राज्य  सरकारें  हमें  अपनी  योजनायें  भेज  रही  हैं  ।  चरागे  से  हमारा  विचार  है  कि  इस  मामले में

 हम  सभा  से  भी  सलाह  लिया  करें  ।  ऐसी  योजनाओं  के  लिये  हमें  saat  की  जरूरत  पड़ती  है

 ताकि  asta  राज्यीय  राजपथों  जिला  सड़कों  की  दार्गमेल  हमें  स्पष्टतया  विदित  हो  जाय  ॥

 इस  प्रयोजन  के  लिये  राज्यों  के  निमित्त  १०  लाख  रुपये  की  पृथक  व्यवस्था  की
 गयी  है  ।

 अरब  मैं  उस  धन  के  प्रावंटन  के  बारे  में  बताऊंगा  जो  कच्चे  लोहे  के  परिवहन  के  संवर्धन  के  लिये

 सड़कें  बनाने  के  हेतु  आवंटित किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्राहक  प्रदेश

 और  उड़ीसा  सरकारों  को  २२०  लाख  रुपये  के  झ्रनुदान  दिये  हैं
 ।

 उन  सड़कों  के  नाम  हैं

 तालागृप्पा--होनावर  रोड

 बजिंद्र--हसन  सड़क

 हसन--मंगलौर  सड़क

 हुबली--कालवाड़  सड़क

 लोंडा--सदाशिवगढ़  सड़क

 आर  प्रदेश  :  सहबूबाबाद--चलांधु  सड़क

 :  टोमाका--कोवरबंध  सड़क

 इन  योजनाओं  के  लिये  धन  मंजूर  कर  दिया  गया  है  इन  पर  शीघ्र
 ही

 काम  शुरू  हो

 जायेगा  ।

 श्री  तारिक  ने  जवाहर  सुरंग  के  बारे  में  कहा  था  |  उन्हें  आश्वस्त  रहना  चाहिये  कि  हमने

 उपाय  कर  लिये  हैं  कि  वह  सारा  साल  खुली  रह  सके  ।  जब  कभी भ्रत्यधिक  हिमपात  हो  तो  शायद

 कुछ  दिन  इसे  बन्द  करना  पड़े  किन्तु  उन  दिनों  हम  am  को  शीघ्रातिशीघ्र  साफ  कराने

 की  कार्यवाही  करेंगे
 |  परिश्रमी सुरंग

 १९५८
 में

 खोली
 गई

 थी  ।
 वादा  है  कि

 दोनों  ट्यूबों

 ZEqo  में  पूरी  हो  जायेंगी  ।

 चाल  वर्ष  में  उन  पुलों  पर  काम  शुरू  हुमा  है  enemas

 कटक  में  महानंदी  का  पुल

 कटक  के  निकट  बीरूया  का  पुल

 दिल्‍ली  में  यमुना  का  पुल

 गोदावरी  डेल्टा  में

 afare
 पुल

 a ee  et

 मूल  wast
 में
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 मालदा  में  महानंदा का  पुल

 में  ब्रह्मपुत्र  पर  रेलवे  व  सड़क  का  पुल

 ढींगराघाट्र  पर  महानंदा  का  पुल

 दोनपुरहाट में  महानंदा  का  पुल

 पश्चिमी  तट  सड़क  पर  नेमवती  का  पुल

 2816-28  सरकार  तथा  संसद  सदस्यों  ने  हमसे  राज्यीय  राजपथ  के  भद्राचलम  के  निर्माण  के  लिये

 सहायता  मांगी  थी  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भद्राचलम  में  गोदावरी  पर  पुल  बनाने  के  लिये  २०  लाख

 रुपया  स्वीकार किया  है  ।  उस  पुल  पर  कुल  ६०  लाख  रुपये की  लागत
 TAT  झर

 AT
 राशि  राज्य

 सरकार  देगी  ।

 मैँ  एक  दो  महत्वपूर्ण  सड़कों  की  कौर  कौर  उल्लेख  करूंगा
 ।  गंगटोक-नाथूला रोड़  बड़ी  जल्दी

 पूरी हुई  है  :  wie  उसका  उद्घाटन  प्रधान  मंत्री  ने
 ८  ges  में

 किया
 था  राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  में  काम  करने  वालों  को  श्रद्धांजलि  alae की  गयी  थी  ।  मैं  उत्तरीय  सीपीएम  सड़क  FT

 भी
 उल्लेख  करूंगा

 ।
 हम  ने

 ४०
 करोड़  रुपया  तो  मंजूर  कर  दिया  है

 ।
 तीसरी  योजना

 म  इस  की

 होगी  ।

 श्री  तारिक  ने  कहा  है  कि  पटानकोट  जम्मू  सड़क  सारा  साल  नहीं  खली  रखी  जा  सकेगी  ।  कुछ

 हद  तक़  तो  वे  ठीक  ही  कहते  हैं  |  खैर हम  ने  भी  इधर  उसे  सारा  साल  रखने  के  उपाय

 किए हूँ  ।  वे  जानते  हूँ  कि  रास्ते  में
 ७०

 से  अधिक  नाले  हैं  जो  बरसात  में  ऊपर  तक  फैल  जाते
 जो

 नाले  ज्यादा  खतरनाक हैं  उनका  प्रबन्ध  भी  हमने  कर  लिया  है  ।  नालों पर  पुल  बना  दिये गये  हैं  ॥

 खडेरूखड़  संख्या  १,  मगेर  श्र  दूसरी  खडेरूखड़  पर  पुल  बनाने  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  |

 मैं  रेलवे-सड़क  प्रतियोगिता  के  उलझन  वाले  प्रदान  के  बारे  में  भी  दो  शब्द  कहूंगा  ।  मैं  समझता है
 कि  यदि  हमारे  देश  में  इस  प्रकार की  प्रतियोगितात्मक  भावना  पैदा  होती  इन  चीजों  तो

 निस्संदेह यह  हानिकारक  है  ।  इन  में  इस  सवाल  को  पैदा  ही  नहीं  होनें  देना  चाहिये  |  हमें इस  संबंध

 में  वस्तुनिष्ट  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए
 |

 हमें  इसकी  महता  कदापि  कम  नहीं  करनी  चाहिये  |

 वास्तव
 में

 रेलवे  के  विकास  ait  सड़क  परिवहन  के  विकास  के  लिए  ऐसी  कोई  उलझन  बीच  में  नहीं है  ।

 किन्तु  हमें  तब  भी  इस  बात  पर  निष्पक्ष  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  मैं  रेलवे

 मंत्री
 को  धन्यवाद देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  सड़क  परिवहन  के  विकास  को  पूर्ण  मान्यता  दी  है  ।  यद्यपि

 उन्होंने कुछ  शर्तें  रखी  हैं  किन्त ुये  ठीक  ही  थीं  क्योंकि  उन्हें  रेलवे  के  विकास  का  भी  पुरा  ध्यान  रखना

 है  ।  २५  PERE  को
 उन्होंने  राज्य  सभा  में  कहा

 “
 मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता हूं

 अखिल  भारतीय  सड़क  परिवहन
 की

 प्रधान  राजकुमारी  भ्रमित  कौर  की  ae  निर्देश  कर  रहे

 कि  सड़क  परिवहन के  चालक  मुझ  से  पुरी  सहानुभूति प्राप्त  करेंगे  ।  क्योंकि  हमारे  देश  में  सब  प्रकार  के

 परिवहन  के  विकास  की  गुंजाइश  है
 ।  चाहे  रेलवे  चा  हे  सड़कें  हों  शौर  चाहे  जल  मार्ग  हों  ।

 सभी  के
 लिए  गुंजाइश है  ।  किन्तु  मैँ  यह  चाहता  हूं  कि  सीमित  संसाधनों  क  होते  हुए  विकास में  दुहराया
 अभी  ठीक  नहीं  ।  हमें  झपने  संसाधनों को  पूर्णतया  उपयोग  में  लाना  चाहिए  2.0  उन्होंने  कहा  है  कि

 सड़के और  रेलें  एक  दूसरे  की  परक  होनी  चाहिएं
 ।

 न्होंने  कहा  है  कि  सड़क  परिवहन  वाले  कुछ
 आरंभिक

 कार्य  करें  ।  आगे  जारी  रखते  हुए  वे  कहते  हैं  याद  राष्ट्र  को  सड़क
 परिवहन

 से
 ही  लाभ
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 पहुंचता  है  तो  मुझे  उस  में  कोई  ग्रा पत्ति  नहीं  हो  सकती  किन्तु  तब  हमें  इस  बात
 क

 बार  में  सोचना  होगा

 कि  प्रौद्योगिक कच्चे  माल  ग्रोवर  न्य  आवश्यक  सामग्री  के  बार  में  जिसे हम  रेलों  द्वारा दूर  दूर  तक

 कवल  उचित  दरों  पर  ही  नहीं  वरन  रियायती  दरों  पर  ले  जाते  हैं  उसे  जारी  रखा  जाय  नहीं

 के
 बी

 मंत्री  की  हैसियत  से  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  में  देश  में  सड़क  परिवहन के

 विकास  के  मार्ग  में  रूकावटें  पैदा  1.0

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  हमें  सारी  बात  के  बार  में  स्पष्टतया  ज्ञान  होना

 fat राज  बहादुर  :  जानकारों प्राप्त  करने  के  लिए
 किसी.की

 नीयत  पर  शक  नहीं  करना

 चाहिए  |  हम  सब  लोगों  का  उत्तरदायित्व इकट्ठा  है  |

 माननीय  रेलवे  मंत्री  का  अभिप्राय  यह  था  कि  जहां  रेलवे  से  पुरा  काम  चलता  है  वहां  सड़कें  बनाने

 से  इतना  लाभ  न  होगा  |  उन्हें  कोई  ग्रा पत्ति  उद्योग  सड़कों से  लाभ  उठायें  किन्तु  तब  उन्हें  दरें  बढ़ानी

 पडेंगी
 |  सड़कें  तो  यहां  रेलवे  से  बहु

 त
 पहले

 की  बनी  हुई  हैं  ।  यदि  परिस्थितियां इस  बात  की  मांगें

 करें  तो  कोई  भी  उद्योग  अपनी  दरे  बढ़ा  सकता  है  ।  सड़क  परिवहन  वालें  लोग  देश  की  सेवा  कर  रहे  हैं

 और  पहले  भी  उन्होंने की  हैं  ।  किन्तु  जहां  तक  दुहरी  सुविधाओं  का  प्रश्न  भ्राता  है  उस  सीमा  में  चा  हे

 हम  किसी  भी  प्रकार  के  परिवहन  को  लें  वह  कोई  प्रति  चीज़  नहीं  ।  वे  सब  एक  ज़रिया हैं  ।

 हमारा  उद्देश्य  देश  की  प्रगति  करना  है  ।  हमें  देश  की  सामाजिक  एवं  प्राथमिक  झ्रावश्यकताशओओं  को  पुरा

 करना है  ।  हमें  समझ  लेना  चाहिए  कि  उद्योग  और  कृषि  चाहे  कछ  भी  हो  उन्हीं  बातों

 से  परिवहन  क  स्वरूप  का  निर्धारण  होगा  ।

 इस  में  सन्देह  नहीं  कि  परिवहन  के  एक  खास  तरीक  क  परिसीमनों के  प्रनुसार  व्यापार  एवं

 उद्योग  को  नहीं  ढाला जा  सकता  ।  उन्होंने  कहा  कि  इस  देश  में  प्रत्येक  प्रकार  के  परिवहन  की  पप प्त

 गुंजाइश हूं  |  श्री  मसानी  ने  भो  यही  कहा  था  ।  मैं  उन  से  सहमत  हूं  ।  किन्तु  हमें  इस  प्रकार  के  समन्वय

 से  घबराना नहीं  चाहिये  |  हमें  देखना  चाहिए  कि  वह  कैसे  चलता  है  ।  इस  समन्वय की  पृष्ठ  कमी

 क्या है  ?

 म  राशा  करता  हूं  कि  समन्वय  संबंधी  इस  विवाद  के  कारण  हम  निर्णय  करने  में  गलती  नहीं  करेंगे  ।

 हमें  इस
 बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  रेलवे  हमारा  सब  से  बड़ा  राष्ट्रीय  उपक्रम  है

 ।  उस  ने  देश  की

 बहुत  समय से  भ्रमणी सेवा  की  उस  में  १२  लाख  झ्रादमी  काम  करते  यदि  कोई  अनुचित

 प्रतिस्पर्धा  उत्पन्न  होती
 है  जिस  से  रेलवे  को  हानि  हो  तो  वह  हानि  समस्त  राष्ट्र की  ही  समझी

 जाएगी ।
 मैं  सड़क का  प्रभारी  मंत्री  होने  के  नाते  इस  बात  को  नहीं  ।

 सड़क  परिवहन  को  च्  विस्तार  के  लिए  पूरा  क्षेत्र  मिलना  चाहिए  ae  जो  प्रतिबन्ध

 हैँ  उन  से
 उसे

 मुक्त  किया  जाना  चाहिए  च्  साथ  ही  रेलवे  का  भी  इस  सभा  को  ध्यान  रखना

 न्नाहिये  क्यों  कि  तरह  हमारा  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  उपक्रम  है  ।  हम  इस  प्रकार  के  समस्त

 प्रशन  पर  विचार कर  सकतें  हैं  ।
 जिस  प्रकार  का  भी  समन्वय  हो  ag  वास्तविक

 उचित  होना  चाहिए  और  होना  चाहिए  ।  जब  तक

 यें  तीन  शर्तें  पूरी  नहीं  होंगी  ae  समन्वय  चल  नहीं  सकेगा  ।  हम  इस  समन्वय  की

 कथा को  2830 F Ads | से  जानते  हैं  ।
 सड़क

 परिवहन  पर  जो  प्रतिबन्ध  लगाए  गए  हैं  उनको  सर्वे  प्रथम

 VERE  में  संविधि  मान्यता  दी  गई
 थी  ।

 हम  जानते हैं  कि  महायुद्ध  के  कारण  ये  प्रतिबन्ध  पूर्णत

 क्रियान्वित  नहीं  किये  जा  सके  |  युद्ध  क  तुरन्त बाद  सिद्धान्तों  भ्र  भ्रभ्यासों  का  संहिता  बनाया  गया  ।

 परन्तु  उसे  भी  बहुत  से  राज्यों  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।  RENE  के  सधी  नियम  में  इन्हीं

 लाइनों
 पर

 रखे
 गए

 कुछ
 संशोधन  इस  सभा  को  स्वीकार्य  नहीं

 र  |  साथ  ही  हम  यह  भी  जानते  हें  किशन
 $i

 भ्रंग्रेजी
 में

 ।
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 समस्त  प्रतिबन्धों के  बावजूद  सड़क  परिवहन  दुखता  प्राप्त  कर  रहा  है  ।  इसका  कारण  यही  हैं  कि  वह

 आधुनिक  युग  का  प्रतीक  है  ।  हमें  सड़क  परिवहन  के  भविष्य  के  संबंध  में  कोई  गलतफहमियां  नहीं  होनी

 चाहिएं  ।
 हमें  यह  समझना  चाहिये

 कि
 वह  सदा  नियंत्रणों  में  दबा  रहा  है

 ।
 उस  पर  देश  में  सब  से  अधिक

 कराघान  किया  गया  है  ।  चालन की  दूरी  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  उसे  नुकसान  रहा  सभा

 को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  पुलिस  तथा  अरन्य  विभागों ने  भी  कुछ  नियम  तथा  विनिमय  उस  पर  थोपे  हैं  तथा

 उनक  प्रख्यापन की  ज्यादतियों  से  भी  हम  परिचित हैँ  ।  हम  यह  भी  जानते  हूँ  कि  परिवहन  के  संबंध

 में
 ऋण  सुविधायें  भी  बहुत  कठिनाई  से  प्राप्त  हुई  मोटर  गाड़ियों  के  उत्पादन  के  मामले  में  हम

 क्रम  क अनसार  नहीं  कर  सके  इस  संबंध  में  मैं  कुछ  भ्रांकड़ों  का  संकेत  करना  चाहता  हूं

 जिन
 से  मोटरगाड़ियों के  उत्पादन  के  पर  कुछ  प्रकाश  पड़ेगा  |

 मैं
 केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  के

 व्याख्यात्मक  स्मरण पत्र के  पृष्ठ  ६  का  निर्देश  करूंगा
 |

 उस
 में

 एक  विवरण  में  है  जिस  में  मोटर  मोटरगाड़ियों  के  नीचे के  ढाने

 मोटर  वैन  ,  लारियां  इरादी  से  होने  वाली  ara  दिखाई  गई  है  ।  आवश्यक पुर्जों  के  रायात  पर  प्रतिबन्ध

 का  क्या  असर हुग्रा ह ैहै  |  यह  आंकड़ों से  स्पष्ट  PEYV—Ke  में  इस  से  १२.  करोड़  रुपए  की
 राय  थी

 ।  PEYo—VE F fad FHS HTH के  लिये  बजट  प्राक्कलन  १३.  ५०  करोड़  रुपये  था  ।  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों

 में  केवल  ७०  लाख  रुपए  दिखाए  गए  हैं  |  PENE—Ke  में  बजट  FAT
 ७०

 लाख  रुपए  है
 |  इस  तरह

 सीमाशुल्क के  रूप  में  इस  मद  की  १३ ५०  करोड़  रुपये  से  गिर  कर  ७०  लाख  रुपए  हो  गई  है
 |

 दूसरी  भ्रांत  रेलवे  संयंत्र  ौर  इंजन  डिब्बों  शादी  के  झांकने  लीजिए  ।  geyo—YNs Al Ufa की  राशि  २.६२

 करोड़ रुपए  थी  प्रौढ़  PeYs-Xe A में  २.  ५०  करोड़  रुपये  |  geus—KVe H fore Gace THAT के  लिए  पूरी  गीत  प्राक्कलन
 ४

 करोड़  रुपए है  ।  PeNE—Fo F IHS में  बजट  प्राक्कलन  2.9  करोड़  रुपये है  |  सभा

 सदस्यों को  यह  पूछने  का  हक  है  कि  कौर  कितना  | है  श्रावक  है  ?  उस  समन्वय की  सीमायें

 क्या हैं  ?  यह  ऐसा  प्रदान  है  जिसका  उत्तर  मैँ  नहीं  दे  सकता  ।  रेलवे  मंत्रालय  aa  झ्र सैनिक  उड्डयन

 विभाग  gear  नौपरिवहन  निदेशालय  कोई  भी  उसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता ।  जहां तक  इस  प्रश्न का

 संबंध  है  ,  वह  एक  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  के  विकास  पर  निर्भर  है  ।

 इस  संबंघ  में  मै  सभा  को  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  हम  इस  प्रश्न  पर  म्  रता  पुर्वक  विवार

 कर  रहे  हैं  पर  हम  ने  कुछ  प्रस्तावों  का  विस्तृत  ब्यौरा  सैय्यार  कर  लिया  है  प्रो र  मैं  प्रात  केरवा  x ary

 इस  महीने  में  या  ag  सप्ताहों  में  एक  उच्च  स्त  रोक  नियुक्त  समिति  को  जाएगी  ।  जो  इत  बत  यर  दीवार

 उसका  विस्तृत  अध्ययन  करेगी  कौर  किर  सरकार  को  उन  सिद्धान्तों  कैंप  कें  साह  स्पो

 जिन  पर  इस  प्रकार  की  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्णय  निर्माण  किया  जा  सके  ।  यह  प्रख्यात  कित  कार्य  है

 शौर  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  यह  कार्य  ऐसे  निकाय  को  देना  चाहिए  ate  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननी य
 सदस्य  यह  उसकी  प्रतीक्षा  करेंगे  ।

 परन्तु  मैं  पुनः  ag  निवेदन  करूंगा  कि  इस  cet  पर  विवाद  से  ऊपर  उठ  कर  विचार

 किया  जाना  चाहिय े।

 अब  मैँ  दूसरे  जित्य  ज--पत्त  न  तथा  नौपरिवहन  जाता  हूं  क्योंकि  पतनों  के  संबंघ  में  भी

 पर्याप्त  उत्कंठा  प्रकट  की  गई  है  ।  बड़े  शर  छोटे  पत्तनों  में  मिला  कर  १९५४-४६ में  २८०  लाख  टन

 का  यातायात  ।  Reyu-Us Has में  बड़े
 पत्तनों

 में  ३१०  लाख  टनका  यातायात हुजरा  वर्तमान
 क्षमता  ३२६

 लाख  टन  है  भ्र ौर  जब  दूसरी  योजना  में  सम्मिलित  समस्त  कार्य  पूर्ण  हो  जाएगा  तो बड़े

 पत्तनों  के  संबंध  में  हमारी  क्षमता  ४१०  लाख  टन  हो  जाएगी  प्रौढ़  छोटे  पतनों  के  संबंध  में  वह  ५०  लाख
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 टन  हो  जाएगी  ।  इस  तरह  कुल  क्षमता  ४६०  लाख  टन  की  हो  जाएगी  ।  मैं  समझता हूं  कि  इतनी

 क्षमता  से  हम  अपने  व्यापार  शौर  उद्योग  की  प्राथमिकताओं  की  पूर्ति  कर  सकेंगे और  हमारे  पत्तन

 देश  के  व्यापार  उद्योगों  का  भार  वहन  करने  में  होंगे ।

 जहां  तक  विंमान  प्रवृतियों  का  संबंध  हे  यातायात  में  कुछ  कमी  दिखाई  पड़ती  है  जिसका  कारण

 व्यापार  में  कुछ  गिरावट  है  कौर  ५८-४५६  में  होने  वाला  यातायात  ReYo—¥s  के

 यात  से  काफ़ी  कम  होने  की  ्य आ्राशा हू  |

 जहां  तक  दूसरी  योजना  में  सम्मिलित  विभिन्न  कार्यों  की  पूर्ति  की  दृष्टि  से  हमारी  उपलब्धियों

 का
 संबंध  हैं  ,  मैं  सभा  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  geyc—ve F में  १५. २३  करोड़  रुपए की  लागत

 से  कार्य  किये  गए  हैं  ।  अगले  ae  के  लिए  हमारा  कार्यक्रम ३३  .  ३१करोड़  रूपए  की  लागत  के  कार्यों

 माननीय  सदस्यों  को  यह  भली  प्रकार  ज्ञात  है  कि  इस  व्यै  हमारे  पास  विषव  बैंक  से  मद्रास

 पत्तन  के  लिये  ६  करोड़  ६०  लाख  रुपये  कलकत्ता  के  पत्तन  के  आयुक्तों  के  १३  करोड़ ७०  लाख

 रुपये  के  ऋण  हैं  जिनसे  विदेशीਂ  मुद्रा  की  समस्या  बहुत  हद  तक  हल  हो  गई  है  ।

 अरब  मैं  कलकत्ता  पत्तन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करूंगा  क्योंकि  कल  माननीय  श्री  चल

 सामन्त  शर  कुछ  प्राय  माननीय  सदस्यों  ने  यह  Arata  प्रकट
 की  थी  कि

 हुगली
 की

 नौतपे  गहराई

 कम  होती  जाने  के  कारण  उसका  भविष्य  अंधकारमय  दिखाई  पड़ता  है  |

 हम  जानते  हैं  कि  कलकत्ता  की  समस्या  रेत  जमा  होने  से  उत्पन्न  रुकावटों  की  है
 ।

 हुगली  नदी

 में  १४  स्थानों पर  इस  प्रकार  की  रुकावटें  उत्पन्न  हो  गई  है  जिनमें  सब  से  खतरनाक  gard  की  है

 क्योंकि  १९५८  में  वहां  की  गहराई  केवल
 ७.  ३  फीट

 गई
 थी  ।

 वहां  रेत  हटा  कर  नदी

 को  गहरा  करने  के  लिये  तुरन्त  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  एक  ड्रेजर  चालू  किया  गया  था  भ्र  जो

 काम  किया  गया  है  उसका  लाभ  स्थायी  होगा  toa  वहां  की  गहराई  फीट  हो  गई  १  से  ४

 मार्च  र  ६  से  १५  मार्च  के  बीच  वहू  गहराई  ८  फीट  से  €  फीट  ३  इंच  तक  बदलती  रही  है  ।

 श्रक्टूबर से फरवरी तक से  फरवरी  तक  ६,४८,०००  टन  रेत  हटाई गई  |

 जैसा  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  इस  समस्या  के  सम्बन्ध  में  हरनेक  विशेषज्ञों  ने  छानबीन  की  है

 जिनमें  हालैण्ड  के  राटरडम  पत्तन  के  उपसंचालक  श्री  मेस  पालमेर  एण्ड

 फ्रांस  की  ग्र नो बिल  स्थित  जल  विद्युत  गवेषणा  प्रयोगशाला  के  महा संचालक  डा०  पियरे

 डेतेल  मुख्य  इंजी  नियर  श्री  पैलेट  तथा  हालैण्ड  की  हालैण्डसोहे  एन्नोमिंग  मैन्शेपिज  के  मुख्य

 नियर  श्री  टीचर्स  हाथ  भी  सम्मिलित  है  ।

 बलारी  क्षेत्र  में  गहराई  को  स्थायी  तौर  से  बनाये  रखने  के  सम्बन्ध में  वे  इस  सामान्य

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे हैं  कि  निरन्तर  तलक  ate  समुचित  नियंत्रण  कार्यों  द्वारा ही  ऐसा  किया जा  सकता

 है  ।  जहां  तक  नदी  नियंत्रण  कार्यों  के  लिये
 प्रयोगों

 का
 सम्बन्ध

 पुना  की  गवेषणा  संस्था  में  इस

 प्रकार के  प्रयोग  किये  गये  हैं  ate  मैं  oer  करता  हूं  कि  उनके  सम्बन्ध  में  हम  शीघ्र  ही  किसी

 निर्णय पर  पहुंच  जायेंगे  और  उस  पर  कार्यवाही  कर  सकेंगे
 |  इस  बीच  के  समय  के  लिये  हम  दो  बड़ें

 आकार  के  सदन  नजर  प्राप्त  करने  कौर  पुराने  ड्रेसर
 की

 मरम्मत  कराने  का  निणेय  कर

 चुके  हैं
 ।  इस

 समय  कलकत्ता  पत्तन  में
 ४

 डेंजर
 ३  बकेट  डर  जर  ६  ग्रैम  ड्रेसर  हैं  परन्तु  वे

 पुरानी हालत  में  हैं  ।
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 जहां  तक  नदी  नियंत्रण  कार्यों  का  सम्बन्ध  सभा  को  यह  ज्ञात  है  कि  हमने  डेल्टा  में
 नियंत्रण

 कायें  प्रारम्भ किए  हें  जिनपर  ५५  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  और  में  कह  सकता  हं  कि  इश  कापर
 सं

 हम  इस  स्थान  के  उत्तर  में  रेत  से  उत्पन्न  ४  रुकावटों  के  स्थानों  का  नियंत्रण  करने  श्र  वहां  की  गहराई

 बढ़ाने  में  समय  होंगे
 ।

 परन्तु  स्थायी  जैसा  कि  सभा  को  ज्ञात  यही  है  कि  हुगली  नदी  में  ऊपर  से

 पानी  बराबर  जाते  रहने  की  व्यवस्था  हो  सके  |

 जहां  तक  समुद्री  पत्तन  का  सम्बन्ध  जिसके  लिये  श्री  पॉस्थूमा  ate  पालमेर

 एण्ड  ब्रिटन  नें  हीदिया  नदी  के  महीने  से  उत्तर  की  हल्दिया  चैल  पर  एक  स्थान  की  सिफारिश

 की
 मुझे  यह  कहते  हुये  खुशी  हो  रही  है  कि  हमने  कलकत्ता पत्तन  के  लिये  एक  गहरे  पानी

 सहायक  पत्तन  स्थापित  करने  का  विचार  किया  है  जिसे  पहले  लंगर  स्थान  के  रूप  काम  लाया

 जायेंगा  और  इसके  लिये  भ्रावश्यक  विज्ञप्ति  शीघ्र  ही  जारी की  जा ।  ल  है  ।  लंगर  स्थान  को

 आगामी प्रबन्ध  अक्टूबर से  फरवरी  में  काम  में  लाया  जायेगा  ।  यह  एक  पुरानी

 कता  की  पूर्ति  की  दिशा  में  पहला  कदम  होगा  |

 बम्बई  ख़बर  चैनल  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  हम  तल कर्षण  कार्य
 2eyue-

 ६०  में  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  जिसमे  ८  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे प्रौढ़  हमें  ३००  लाख  टन  तलक्बषित

 सामग्री  का  निबटारा  करना  होगा  |

 इसके  बाद  में  विशाखापटनम  पत्तन  पर  sat  हूं  क्योंकि  उसका  निंदा  भी  किया  गया
 था

 विमान  पनकट  दीवार  काफी  खराब  हो  गई  है  ग्रोवर  हमने  २७  लाख  रुपये  की  लागत

 की  दी वं कालीन  मरम्मतों  का  प्रस्ताव  किया  है  तथा  २  लाख  रुपय  की  लागत  से  झ्रल्पकालीन  मरम्मत

 की  जा  रही  हूँ  ।  बन्दरगाह में  चार  घाट  तीन  जेटी  दो  तेल  घाट  कौर  चार  नौबत

 घाट  हैं  जिसकी  क्षमता  २३  लाख  टन  की  है  ।  2EYO-US  में  उसमें  क्षमता  से  अधिक  यातायात

 अर्थात  Qe  टन  का  ह्म  समझते हैं  कि  xe  में  भी  इतना  ही  यातायात

 होगा |

 विशाखापटनम  में  चार  घाटों  का  निर्माण  काय  और  बेल्ट  कन्वेयर  प्रणाली  तथा  सहायक

 सुविधाशओंका उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  इन  में  से  दो  घाट  सामान्य  माल  के  लिये  होंगे  ak  दो

 अयस्कों के  लिये  ।  इस  कायें  की  शअ्रनुमानित लागत
 ४.  ७८  करोड़  रुपये  होगी  जिसमें  से  २.  १०

 करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  के  होंगे  जो  अमेरिकी  राष्ट्रपति  के  एशियाई  आधिक  विकास  कोष  से  दिये

 जायेंगे  ।  इस  कार्य  के  हो  जाने  पर  पत्तन  की  क्षमता  Yo  टन  की  जायेगी  जिससे  १९६४

 से  जापान को  प्रति  वर्ष  २०  लाख
 टन  लौह  वयस्क  का  निर्यात  करने  में  सुविधा  होगी  ।

 पत्तन  का  निर्देश
 भी

 किया  गया  ।  PERK  में  ४
 माल  के  घाट  चालू  किये

 wa

 थे  जिनकी  कुल  भरण  तट  लम्बाई  २७००  फीट  है  ।
 दो  श्र  घाट  बनायें  जा  रहे  हैं

 ।
 मैं  यह  संकेत

 कर  देना  चाहता  हूं  कि
 वह

 पत्तन
 तथा

 उसका  यातायात  झ्राशानुकूल रहा  है  ।  '  वास्तव  जब
 परियोजना  तैयार  की  जा  रही  यह  अनुमान  किया  गया  था  कि  पांच  साल  के  समय  में  वहां
 ८

 लांख  टन  का  यातायात  होने  लगेगा  ।  परन्तु  देखते  हैं  कि  उसके  चालू  होने  के
 दो

 वर्षों  के

 अन्दर  वहां
 REYY-

 से
 ८'  ४४

 लाख  टन  का  यातायात  हो  चुका  है  ।  Peuc-ve F Gad में  उसके
 १०

 लाख  टन  हो  जाने  की  ara  है  ।
 जहां  तक  राय  का  सम्बन्ध  मूल  कार्यक्रम अथवा  परियोजना

 के  अनुसार  यह  अनुमान  था
 कि

 प्रथम  पूंच  वर्षों  मे
 १२  लाख  रुपये  की  राय  oe  पांच  वर्षों

 म
 वह  १८  लाख  रुपये  हो  जायेगी  ।  और  अगले  दस  वर्षो ंमें  २८  लाख  रुपये  हो  जायेगी  ।
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 १९५७-५८  में  यह  ११.३२  लाख  रुपये  और  PEYGH-VE  में  यह  २४.  ५२  लाख  रुपये

 हुई  है
 ।

 मैंने  यह  आ्रांकड़े  इसलिये  दिये  हैं  कि  सभा  प्रायः  यह  कहा  गया  है  कि  काण्डला  पत्तन  का

 कार्य  ठीक  अथवा  श्राश्ानुकूल नहीं  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  ठीक  नहीं  है  ।  वहां  कार्य

 नुज़ूल  ही  हुमा  है  परन्तु  उसकी  कुछ  प्रारम्भिक  कठिनाइयां  और  समस्यायें  हैं  |

 एक  अन्य  जिससे  aaa  उत्पन्न  हुई  पानी  के  छिछलापन की  है  ।  कलंधारा में  यह

 छिछलापन  बहुत  हो  गया  है  कौर  वहां  पानी
 की

 गहराई  केवल
 ८

 फीट  रह  गई  है
 ।

 इस
 पत्तन

 के
 लिये  एक  ड्रेसर  स्थायी  रूप  से  लिया  जायेगा  ।  तव  तक  के  लिये  विशाखापटनम का  ड्रेसर  वहां  लाया

 गया  है  भ्र ौर  वहां
 की

 गहराई  १०  फीट
 की

 जा  चुकी  है
 जो

 है  3.0  के  पन्त
 तक  १२  फीट

 तक  पहुंच  जायगी  ।  मेरे  विचार  से  ऐसा  हो  जानें  पर  काण्डला  पत्तन  की  समस्या  बहुत  ग्रंथ  तक

 हल  हो  जायेंगी ।

 जहां  तक  छोटे  पत्तनों  का  सम्बन्ध  हमने  प्रथम  तीन  वर्षों  में  ५  करोड़  रुपये  के  कुल  भ्रावटन  में

 से  ३  करोड़  रुपये  व्यय  किये  हैं  ।  निस्संदेह १  करोड़  रुपये  योजना  में  न  सम्मिलित  किये  गये  कार्यों

 थर
 व्यय  किये  गये  इसलिये शेष  २  वर्षों  में  ३  करोड़  रुपये  व्यय

 किये  जाने  हैं  ।  हमें  कुछ  ड्रेजर

 सर्वेक्षण  नौकायें  शौर  सर्वेक्षण  पुंज  भी  प्राप्त  करना  है  परन्तु  अभी  तक  हमें  उसके  लिये  विदेशी

 मुद्रा  नहीं  मिल  सकी  है  ।  wa  इस  कार्य  के  लिये  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  आयात-निर्यात  बैंक

 द्वारा  €६  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  कौर  उस  प्रस्ताव  पर
 वित्त  मंत्रालय

 द्वारा  सक्रियता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  1

 जहां  तक  छोटे  पत्तनों  का  सम्बन्ध  मैं  पांडिचेरी  के  पत्तन  का  संक्षिप्त  निर्देश  करूंगा  ।  इसका

 अभी  तक  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  परन्तु  सभा  को  यह  सुचना  दे  देना  चाहता  हूं  कि  एक  भ्रवतरणी

 के  निर्माण  wie  सहायक  कार्यों  के  लिये  ३६  ७५  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  है  पर  कुछ  प्रत्य  मदों  पर

 Qu  ष्  लाख  रुपये  का  उपरि  व्यय  भी  किया  जायेगा  |  PELE-Fo  के  बजट में  ३५  लाख  रुपये

 विशाखापटनम  के  लिये  त्र  ५  लाख  रुपये  भ्र ंड मान  तथा  निकोबार  द्वीपों  के  लिये  रखें  गये  हैं  ।

 इसके  बाद  मैं  प्रदीप  पत्तन  का  निर्देश  करूंगा  जिसका  उल्लेख  श्री To  Ho  देव  ने  किया  था ।

 हम  इस  बात  की  जांच  कर  रहे  हूँ  कि  क्या  उसे  एक  बड़े  पत्तन  में  परिवतित  किया  जा  सकता है  ।  जैसा

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  उसका  पृष्ठ  देश  सुविकसित  नहीं  है  ।  वहां

 बहन  तथा  संचार  सुविचारों  की  कमी  है  कौर  जब  तक  उनकी  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  हमारे  लिये

 उसके  बड़े  पत्तन  में  परिवर्तन  के  कार्य  की  गति  बढ़ाना  कठिन  होगा  ।  त्यूतीको रिन  कौर  मंगलौर  सम्बन्धी

 प्रस्तावों  का  निर्देश  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  करेंगे  ।

 tall  स०  चं०  सामन्त  :  कोचीन  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति है  ?

 fail राज  बहादुर  :  उसके  संबंध में  कोई  निर्देश  नहीं  किया  गया  था
 ।  परन्तु  यदि  माननीय

 सदस्य  जानना  चाहते  हैं
 तो

 मैं  बताने  को  तैयार  हूं
 ।

 हम  चार  नए  घाट  वहां  बना  रहे  हैं  जो  १६६० के

 तक  पूर्ण  हो  जायेंगे  ।  उन  से  पत्तन  की  क्षमता  कौर  बड़  जाएगी
 ।

 जहां  तक  पत्तन  के  विकास  का

 संबंध  है  स्थिति  इस  प्रकार  है  |

 हम  यह  दावा नहीं  करते
 कि

 हम  ने  भ्र साधारण  सफलता यें प्राप्त  की  हैं  परन्तु  इन  समस्त

 कार्यों  के
 संबंध  में  अच्छी  प्रगति  की  गई  है

 are
 हम  पूर्ण  विश्वास

 केसाथ  बड़े  पत्तनों
 के  विकास का  कार्य

 मूल  wast  में



 SloXe  तू  ों  की
 Lind
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 श्री  राज

 कर  ऋण  के  उपबन्धों  से  कार्य  की  गति  बढ़  गई  हैं  हाल  यह  में  बहुत सी  योजनायें  मंजूर

 की  गई  हैँ  जिनका  क्रियान्वयन  प्रारंभ  किया  जा  चुका  है  ear  शीघ्र  किया  जाने  वाला  है  ।

 इसक  पश्चात  में  नौपरिवहन  पर  भ्राता  हूं  जिसके  संबंध  में  बहुत  से  सदस्यों  ने  ्य  विचार  प्रकट

 किए  हैं  ।  नौपरिवहन के  संबंध  में  मुख्य  समस्याएँ टन  कर्मचारियों और  माल  की  उपलब्धता

 की  हैं  ।  जहां  तक  सफलताओं का  संबंध  हैं  उनका  संक्षेप  निम्न  प्रकार किया  जा  सकता  है
 :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  का  समृद्रपार  नौपरिवहन  का  लक्ष्य  a  ८८  लाख  कुल  पंजीबद्ध

 टन  भार  था  ।  परन्तु  नावांगणों  को  जितने  व्यादेश  प्राप्त  हुए  हैं  उनको  देखते  हुए  हम  लक्ष्य  से
 ०

 '
 २८५

 लाख टन  ्  बढ़  गए  ये  १  २  लाख  कुल  पंजी  बद्ध  टन  भार  के  पोत  १९६१ तक  प्राप्त  हो

 जायेंगे  ।

 हम  तटीय  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  १'  ६२  लाख  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  पीछें  हैं  ag  श्रपरिहाये हैं

 क्योंकि  तट  पर  माल  उपलब्धि कम  है  |  रेल-समुद्र  समन्वय  समिति  ने  यह  ara  प्रकट  की  थी  कि  जहां

 तक  तटीय  नौपरिवहन  का  संबंध  है  तट  पर  माल  की  प्राप्ति  नमक  कौर  कोयले  को  सम्मिलित  करके

 Vo
 लाख  टन  होगी  कौर  संलग्न  व्यापार  में  १०  लाख  टन  की  प्राप्ति  होगी  ।

 परन्तु  दुर्भाग्य  से  यह

 आशा  पूर्ण न  हो  सकी  ।  स्थिति  यह  है  कि  जो  माल  भरा  रहा  है  उस  में  प्रतिवर्ष  कमी  होती  जा  रही

 है  ।  PeuY
 में  उसकी  मात्रा

 २९  लाख टन  १९४६ में  २७  लाख  टन  कौर  PEXYV-US  में

 २५  लाख  टन  थी  ।  इसलिए माल  की  उपलब्धि  की  इस  कमी  के  कारण  तटीय  नौपरिवहन  को

 विस्तार  की  प्रेरणा  नहीं  मिल  सकी  कौर  यही  इस  समय  सब  से  बड़ी  कठिनाई है  |

 जैंसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  तटीय  नौपरवहन  का  विस्तार  माल  की  उपलब्धि  से

 तया  संबंधित  है  ।  हमने  रेलवे  बोर्ड  से  भी  इस  संबंध  में  परामर्श  किया  है  क्योंकि  कोयला  कौर  नमक  के

 वहन  के  संबंध  में  उनका  यातायात  निरन्तर बढता  जा  रहा  geyw F tama Ft में  रेलवे  ने  ५४,००० टन  से

 भी  कम  नमक  ढोया
 जब  कि  १९५७ में  १  ४२  लाख टन  ढोया  कौर  १९५८  के  €  महीनों में  १  १०

 लाख  टन  ढोया  जा  चुका है  ।

 दूसरी  योजना  प्रवृति  में  टन  भार
 की

 कुल
 कमी  १७  लाख[टन कुल  पंजीबद्ध  टन  भार

 यह  पूछा  जा  सकता  हैं  कि  इस  कमी
 की  पूर्ति  करने के  लिये  हम  क्या कर  रहे  हैं  शर  वास्तव  में  श्री

 पुन्नू ने
 जैसा  प्रदान  पूछा भी

 था
 ।

 वास्तव  में  उन्होंने  संदेह  प्रकट  किया  कि  हम  उसकी  पति  नहीं  कर

 सकेंगे  परन्तु  मैँ  उन्हें  श्रीनिवासन  दे  सकता  हुं  कि  हमने  जो
 कदम  उठाए  हैं  श्रौर जो  भविष्य  में  उठाये  जायेंगे

 उन  से  हम  इस  लक्ष्य  की
 प्राप्ति  कर  सकेंगे  इस  बात की  मुझे  पक्की  प्राशि  है  ।

 दोष
 दो  वर्षों  में  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने

 के
 लिये  हमें  अपने  नौपरिवहन टन  भार  में  GY,00e

 टन
 की  वृद्धि  करनी

 होगी  ।  वर्ष  १९५८ में  हम
 ८  4, FQN  कुल  पंजीबद्ध टन  भार  की  प्राप्ति  कर  चुके  हैं

 शर  यद्यपि  चार  पोत  रद्दे
 कर

 दिए
 गए  थे  कुल  विधि  ७१,२८३  कुल  पंजीबद्ध टन  भार  की  हुई  थी

 पांच
 वर्षों  में

 ३
 लाख  कुल

 पंजीबद्ध
 टन  भार  के  लक्ष्य  को  देखते  हुए  यह  जन  बहुत  बरच्छा  है  ।

 जहां
 तक  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिये  शेष

 दो  वर्षों  का  संबंध  हमारे पास  जापान  में  पोत

 निर्माण
 के  लिय

 आवंटित  ५०
 अरब

 यन
 के  ऋण  में  से  २६  अरब  यन  अभी  भी  हमें  ग्रा दया है  कि

 इस  ऋण  में
 से

 हम
 या

 तो  ४०,००० कुल  पंजीबद्ध  टन  भार के  दो  बड़े  प्राकार  के  दो  टेंकर प्राप्त कर



 १४  १८८१  भ्रनुदानों की  मांगें  TOL

 सकेंगे  अथवा  २१,०००  कुल  पंजीबद्ध टन  भार  के  तीन  माल पोत
 |

 एक  करोड़  रुपय  की  निशुल्क  विदेशी

 मुद्रा  भी  नयें  शर  पुराने पोतों  की
 खरीद  के  लिये  उपलब्ध हुई  मैं  समझता  हूं  कि  इस  राशि

 से

 ५  पोत  बढ़ाए  जा  सकेंगे  जिनसे  भारतीय  टनभार  ३०  से  ३५  हजार  कुल  पंजीबद्ध टनभार  बढ़

 जायेगा  ।  इसके  प्रतिष्ठित  हम  जैसे  ही  इस  १  करोड़  रुपये की  विदेशी  मुद्रा  का  उपयोग कर  लेंगे

 मैं  समझता  हुं  कि  हम  वित्त  मंत्रालय  से  भर  भी  प्राप्त
 कर

 सकेंगे
 ।  इसकी  हमें  पक्की  तराशा है

 इस  जैसा  कि  आपको  ज्ञात  हम  वाणिज्य  नौपरिवहन  म्रधिनियम  की  शर्तों  के  श्रतुपार

 नीति  के  विजय  में  सरकार  को  परामर्श  देवे  के  लिये  एक  वाणिज्य  नौपरिवहन  ats  स्थापित  कर

 चुके  एक  नौपरिवहन  विरासत  fata  समिति भी  स्थापित  की  REXE-Ko  में  भारतीय

 नौपरिवहन  सेवायों  को  ऋण  देने  के  लिय  ६  करोड़  रुपये  दिये  जायेंगे  ।

 जहां तक  कर्मचारियों  का  प्रश्न है  मैं  सभा  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  प्रशिक्षण

 डफरीन  aa  seat  में  प्रशिक्षणा्थिपों  की  संख्या  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 १६४८  में  ग्रम्यरथियों  की  संख्या  ७५  कर  दी  गई  थी  और  १९४९  में  उसे  बढ़ाकर  ८०  कर  दिया

 जायगा  |  इंजीनियरिंग पक्ष  में  समुद्र  इंजीनियरिंग  निदेशालय  किम प्रवेश  की  संख्या  ५०  प्रतिवर्ष

 से  बढ़ाकर  Reus  में  ६५  कर  दी  गई  १९४५४  में  हमारा  विचार  उसे  बढ़ाकर  १००  कर

 देने का  है  ।

 हम  प्रथम  बार  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  उच्च  प्रशिक्षण की  व्यवस्था  भी  कर  रहे  हैं  वित्त

 मंत्रालय ने  नावीय  पक्ष  में  अतिरिक्त  मास्टरों  के  लिये  wie  इंजीनियरिंग  पक्ष  में  प्रथम  श्रेणी

 के  इंजीनियसे  सर्टिफिकेट  के  लिये  प्रशिक्षण  सुविधायें  प्रारम्भ  करने  के  लिये  सहमति  दे  दी

 अभी  तक  ये  योग्यतायें  केवल  इंगलैंड  में  प्राप्त  की  जा  सकती  थीं  atk  हमारे  अ्रभ्यधियों

 को  इस  प्रयोजन  के  लिये  वहां  जाना  पड़ता  था  ।  हमारे  देश  में  भी  वैसी  योग्यता  प्राप्त

 की  जा  सकेगी  ।

 जहां तक  नाविकों  का  संबंध  हम  मांग  पुरी  करने  में  समय  दस  हम  १०,०००  लड़कों  के

 प्रशिक्षण  दे  चुके  मैं  समझता  हूं  कि  इन  प्रशिक्षण  सुविधाओं  से  हमारी  मांग  भली  प्रकार

 पुरी हो  जाती  है  ।

 इस  दिशा  में  हमने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया है  अर्थात  वाणिज्य  नौसेना
 प्रशिक्षण

 बोर्ड  की  स्थापना  ।  यह  बोले  डफरिन  के  प्रशासकीय  निकाय  का  अन्त  कर  देगा  जो  केवल एक

 watt  प्रशिक्षण  पोत  डफरिन  का  art  करता  यह  प्रशासकीय  निकाय  बहुत

 समय से  चला  रहा  है  शौर  उसकी  स्थापना  के  समय  उसमें  कहना  पदाधिकारी एसे

 हो  चुके हैं  जो  भ्रपने  कार्य  में  बहुत  ख्याति  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।  गत  वर्ष  ही  इस  निकाय  की  सौदों

 बैठक  हुई  थी  ।  निकाय  नें  इन  वर्षों  में  बहुत  उपयोगी  कार्य  किया  है  ।  मैँ  इस  संस्था की  प्रशंसा  किये

 बिना  नहीं  रह  सकता  यद्यपि  ane  उसका  सभापति  होनें  के  नाते  मेरे  लिये  वैसा  करना

 उचित  नहीं  निकाय  के  wage  एवं  विमान  सदस्यों  तथा  प्  सभापतियों को  जिन्होंने

 इस  महान  संस्था  की  परम्पराश्ों  का  निर्माण किया  है  उसके  लिये  श्रेय  दिया  जाना  चाहिय े।

 मुझे  विश्वास है  कि  नए  वाणिज्य  नौसेना  प्रशिक्षण  की  देखभाल  में
 नई  सफलता यें

 प्राप्त  जायेंगी  ।

 जहां तक  माल  की  उपलब्धि का  संबंध  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार में  विदेशी  नौपरिवहन के
 भ्रंश  की  तुलना  में

 भारतीय  नौपरिवहन  के

 अश  में  क्रमिक  वृद्धि  हो  रही  १  2  y-  ट BAN  ष््ध्नच्टू  मैं  वह  ६*  ५  प्रतिशत  था  जबकि  विदेशी



 ७२  अनुदानों  की  मांगें  ¥  EXE

 राज

 egy  प्रतिशत  था  ;  PENS-NY  में  वह  ८
 ४  प्रतिशत  हो  गया  जबकि  विदेशी

 €'  १६  प्रतिशत रह  गया  कौर  REX E-NG  में  वह  €' ८  प्रतिशत हो  गया  ate  विदेशी  नौपरिवहन

 £०'२  प्रतिदिन  रह  यह  प्रवृत्ति  आशाजनक है  श्र  मैं  समझता हूं  कि  हम

 यह  विश्वास रख  सकते  हें  कि  भविष्य  में  हम  अपना लक्ष्य  प्राप्त कर

 कम से  कम  yo  प्रतिशत  विदेशी  व्यापार  हमारे  ही  जलयानों के  द्वारा

 हम  इतना  ही  करना  चाहते  हैं  ।  मुझे  विश्वास है  कि  सभा  इस  बात  से  सहमत  होगी

 कि  इस  लक्ष्य  में  झंडे का  भेदभाव  श्रन्तनिहित  नहीं  है  जिसके  संबंध  में  कल  श्री
 रघुनाथ  सिंह

 द्वारा  कुछ  निर्देश  किये  गये
 थे

 ।  उन्होंन  इस  संबंध  में
 इंग्लैंड  तथा

 कुछ  प्राय
 देशों  के  विदेशी

 परिवहन  द्वारा  व्यक्त  भ्राशंकादओं  संदेहों  का  निर्देश  किया  था  ।  में  प्रत्येक  संबंधित  व्यक्ति  को

 यह  श्रीनिवासन  देना  ता  हूं  कि  हम  झंडे  के  संबंध  में  कोई  भेदभाव  नह  करना

 att  ५०  प्रा  छात  विदेशी  व्यापार  का  ave  पोतों  में चाहत ेहूं  परन्तु  हें

 वहन  करने  के  ag  अ्रधिकार  से  वंचित  नहीं .  रखा  जाना  चाहिये  ।  प्रायः  समस्त  प्रमुख

 समुद्री  देशों  द्वारा  वैसा  किया जा  रहा  है  ।  जैसे  ही  हमें  पोत  खरीदने  के  लिये
 धन

 ate  विदेशी

 मुद्रा  श्र  आवश्यक
 माल  मिल  जायेगा

 हम  वैसा  करने  में  समर्थ  होंगे  ।  हमने  एक  नौपरिवहन

 समन्वय
 समिति  नियुक्त  की  मैं

 समझता  हूं  कि  हमें  वैसा  करनें  का  अधिकार है  क्योंकि

 सरकार को  भी  अपने  जलयान  चुनने  का  हक  होता  वह  कह  सकती  है  कि  सरकारी  माल

 अथवा  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  माल  हमारे  पोतों  में  ही  वहन  किया  जाना  चाहिये  ।  इसका

 अर्थ यह  नहीं  लगाया जाना  चाहिये  कि  झंडे का  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  जैसा  कि  कुद  क्षेत्रों
 में

 लगाया  गया  है  ।  हमें  वैसा  करने का  हक  प्राप्त  साथ ही  मैं  यह  भी  कह  देना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  गैर-सरकारी  नौ वाहकों  को  भी  अपने  नौपरिवहन  का  ही  करना  चाहिये  ।  हो

 है  कि  कुछ  समय  तक  उन्हें  कुछ  हानि  उठानी  पड़े  उन्हें  भी  सरकार  की  सहायता

 करनी  चाहिये  ताकि  ५०  प्रतिशत  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया जा  सके  |

 लगभग  दस  लाख  टन  नौपरिवहन  समन्वय  समिति  के  पंर्यालोकन  में  at  चुका

 है  ।  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  खुजली  होगी  मैं  उन्हें  पुनः  यह

 ura  दे  सकता  हूं  कि  हम  महत्वाकांक्षा नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  लक्ष्य  केवल  अपन

 व्यापार  का  ५०  प्रतिशत  प्राप्त  करना है  ।

 फिर
 हमनें  भाड़ा  जांच  ब्यूरो  नाम  की  एक  कौर  संस्था  अथवा  संगठन  बनाया  है  ।  वह  भाड़े

 ml  दरों  के  संबंध में  व्यापारियों  से  प्राप्त  भेदभाव  की  शिकायतों  की  जांच  करेगा  ।  माननीय

 सदस्यों  को  याद  होगा  कि  इस  सभा  में  wie  दूसरी  सभा  में  भी  हमारे  उत्पादों  के  निर्यात  के

 भाड़े  की  दरों  के  संबंध  में  भेदभाव  की  शिकायतें  की  गई  थीं  जिसके  कारण  हमारे  उद्योग  तथा

 निर्यात  व्यापार
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  इसी  प्रयोजन  के  लिये  ae  संस्था  बनाई  गई

 है
 ।  इसके  पूर्व  नौपरिवहन  के  महा संचालक  इस  कार्य  की  देखभाल  करते  नौपरिवहन

 के  महा संचालक  का  कार्य  बहुमुखी  है
 ।

 वहू  नौपरिवहन  के  महासंचालक  ake  संयुक्त  सचिव

 हैं
 ।

 उन्हें  प्रकाश  स्तम्भों  प्रकाश  पोतों  के  संचालक  के  कार्य  का  पर्यवेक्षण भी  करना  होता

 है
 ।

 फिर  भाड़ा  जांच  ब्यूरो  नया  संगठन  भी  फिर  पाल  वाले  जलयान  भीਂ  हैं  ।  इस
 प्रकार  उन्हें  अनेक  उत्तरदायित्व  निभाने  होते  हैं  ।  कभी  कभी  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  हमारी
 शासकीय  व्यवस्था  में  उच्च  स्तर  पर  बड़े  अ्रधिकारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  मैं  नहीं
 समझता

 कि  ऐसे
 तथ्यों

 के  रखे  जाने  पर  ऐसा  aaa  कैसे  लगाया  जा  सकता

 जहां तक  पाल  वाले  जलयानों  का  संबंध

 है  कि  हमारे

 है  हमने  कुछ  ठोस  कदम  उठाये  परन्तु  मुझे  दुख

 वाले  /  जलयानों  के  निर्माताओं  पाल  वाले  जलयानों  के  व्यापार  ने  उनका
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 पूरा  लाभ  नहीं  उठाया  है
 ।

 हमने  चार  क्षेत्रीय  कार्यालय  खो  हैं
 ।

 हमने  एक  केन्द्रीय  मंत्रणा
 समिति

 और  चार  क्षेत्रीय  मंत्रणा  समितियां  भी  नियुक्त  की  हमने  एक  नाविक  वास्तुशास्त्र के

 पद  का  निर्माण  भी  किया  है  जो  पाल  वाले  जलयानों  के  लिये  उन्नत  डिजाइनों  का  सुझाव  देगा

 अर  ऐसे  जलयानों  के  निर्माण में  लगे  कारीगरों  की  यथासंभव  सहायता  करेगा  ।  तण्डेलों  के

 प्रशिक्षण के  faa  भी  प्रबन्ध  किया जा  रहा  है  ।

 पाल  वाले
 जलयानों  का  उद्योग  सदियों

 से  हमारे  देश  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग रहा

 उसमें  लाल  हुए  व्यक्ति  ——qa fr  उनमें
 से

 अनेक
 पि  बडे  हुए  और  अशिक्षित  पोतनिमाण की

 योग्यता रखते  उनका  झुकाव भी  उस  कार्य  की  we  हू  जिसके  लिये  हमारे  देश  को  कभी

 गव  था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हमें  उनकी  योग्यता  का  उपयोग  करना  चाहिये  ताकि ag  बेकार  न

 ।

 श्री  पुल्ूस ने चर्चा ने  चर्चा  के  दौरान  सरकारी  निगमों के  कार्य  के  संबंध  में  यह  कहा  था  कि  समस्त

 लाभप्रद  व्यापार  माग  गैर-सरकारी उद्योग  क्षेत्र  को  rated  किये  गये  हैं  ।  मैं  उन्हें  यह  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  पूर्वी  नौपरिवहन  निगम  शर  पश्चिमी

 परिवहन  का  आविर्भाव  गैर-सरकारी  नौपरिवचेन  anal  के  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश

 भाचत-ब्रिटेन-योरप  सम्मेलनों  के  सदस्य  बनने  के  बहुत  समय  पहचान  झ्र  ।  यह  स्पष्ट  हैं  कि

 अपने  ही  नौपरिवहन  समवायों  सें  प्रतिस्पर्धा  करने  की  बात  नहों  सोच  सके  विशेषकर  जबकि

 उन्होंने  हमारे  देश  की  पराधीनता  के  समय  में  कठिनाइयों  के  विरूद्ध  ऐसा  महान  पंचे  किया

 था  ।  इसलिये  हमें  अन्य  मार्गों  गौर  लाइनों  पर  जाना  पड़ा  ।  इसीलिये  इन  दो  निगमों

 ने  भारत--झ्रास्ट्रेलिया  शौर  भारत--जापान  मार्गों  को  चुना  ।  इन  पर  भी  नौपरिवहन  की  व्यवस्था

 करनी  थी  ।  वास्तव  में  मेरे  विचार  से  हमें  बहुत से  नये  माग  खोलते  चाहिये  ।  हमें  पय  प्रदर्शन  के

 तौर  पर  बहुत  सा  कार्य  करना  होगा  ।  जब  तक  हम  नए  मागं  नहों  ढोंग--यह  बात  हमारी

 कारी  जारी  सरकारी  दोनों  प्रकार  की  नौपरिवहन  कम्पनियों  पर  लागू  होती  हैं--प्रौढ़  नए  मार्गों  पर

 नहीं  जायेंगे  हम  भारतीय  नौपरिवहन  के  टनभार  को  बढ़ाने  की  बात  नहों  सोच  भी  सकते  कौर  न

 हम  यह  कर  सकते  हैं  कि  हमारे  विदेशी  रायात-निर्यात  माल  में  ५०  प्रतिशत  अंश  का  लक्ष्य  ही

 प्राप्त  किया  जा  सकता  है
 ।

 यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  इस  प्रयत्न
 में  यदि  कोई  हानि हो  तो

 उसे
 भी

 वहन  करना  चाहिये  क्योंकि  संबंधित  व्यक्तियों  द्वारा  त्याग  किये  जानें  के  बिना  हमारे  वाणिज्य

 मार्ग  और  नौपरिवहन  ant  नहीं  बनाये  जा  सकते  हैं  ।

 मैं  श्री  पुन्नू  के  इस  वक्तव्य  का  प्रतिवाद  करता  हूं  कि  स्रभापति  अथवा  सरकार  के  प्राधिकारी

 के  साथ  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  उसी  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं  जैसे  एक  सज्जन  व्यक्ति  को

 करना  चाहिये  वहू  अपना  इूष्टिकोण  आपत्तिजनक  नहीं  बनाना  चाहते  ।  वे  यथासंभव  सहन  शीलता

 दिखाना  चाहते हैं  क्योंकि  वैसा  किये  बिना  दूसरों  का  सहयोग  कैसे  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  मैं

 इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  च्स [ि  ने  यह  भी  कहा
 कि

 सरकार  ने  सरकारी  निगमों  को  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  है

 मुझे  फिर  यह  कहना  होगा
 कि

 विदेशी  मुद्रा  के  लिये  सरकारी  निगमों  की  भ्र पे क्षा गैर  सरकारी

 परिवहन  समवायों  की  झोर  से  पहले  मांगें  प्राप्त  हुई  थीं  उनका  इस  क्षेत्र  में  अस्तित्व पहले

 से  था  ।  नए  पोतों  की  खरीद  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  लिये  हमें  वित्त  मंत्रालय द्वारा  केवल  २५  लांख

 रुपये  कीਂ  राशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  वह  गैर-सरकारी  नौपरिवहन  समवायों  को  आवंटित की गई की  गई

 थी  ।  परन्तु  अब  हमें  १  करोड़  रुपये का  ग्रांट  प्राप्त  हुमा  है  इसलिये  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  को

 झपना  समुचित  भ्रंश  मिल  जायेगा--इस बात
 का  भी

 ध्यान  रखते  हुये  कि  पहले  के  २५  लाख
 रुपयों

 में  उसे  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया था  1



 BION  अनुदानों की  मांगें
 ४  yeu’

 राज

 जहां तक  तटीय  व्यापार  के  भ्रंश  का  संबंध  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय
 सदस्य

 को
 संभवत

 सही  जानकारी  नहीं  मिली  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  ३३  प्रतिशत  तटीय  व्यापार  विदेशी  जहाजों

 द्वारा  होता  है यह  ठीक  नहीं  जहा  तक  सुखे  माल  का  संबंध  है  भारतीय  नौपरिवहन

 के  लिये  orem  पूर्ण  केवल  वाहनान्तर  माल  विदेशी  झंडों  के  झन्तगंत  wes  जलयानों

 में  वहन  किये  जाने  की  अनुमति है  परन्तु  उसकी  भ्र नुम ति भी  भारतीय  समवायों  से  पूछताछ

 करने के  बाद  दी  जाती  है  कि  वे  वाहनान्तर माल  को  लेने  के  लिये  तैयार हैं  या  नहीं  कौर जब  से

 उसे
 लेने  से  इन्कार  कर  देते  हैं  तभी  विदेशी  जलयान  को  उसे  विशेष  चार्टर  के  रूप  में  ले

 की  अनुमति दी
 जाती

 मान  लीजिये  कोई  माल  मद्रास  जाने  के  लिये  है  कौर  जलयान  बम्बई

 है  ।  उस
 माल

 को  मद्रास  पहुंचाना  होगा  ।  संभव  है  कोई  जलयान  उस  माल  को
 मद्रास

 ले

 जाना
 न

 करे
 ।

 इसलिये  ऐसे  मामलों  में  विशेष  अनुमति  से  ही  विदेशी  चार्टर्ड  यान  को

 ऐसा  माल
 ले  जाने  दिया  जाता  है  ।  इसका  जहां  तक  सूखे  माल  का  संबंध  कुल  तटीय  माल

 के  एक  प्रतिशत से  भी  कम  जाता है  ।  परन्तु  लेल  के  माल  के  संबंध  में  स्थिति  भिन्न  है  जिसके  लियें

 हमें  टेंकरों  की  झ्रावश्यकता है  ।  हमारे  पास दो  टेकर  एक  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  मे  और  पसरा

 गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  ।  हम  एक  तीसरा  टेंकर  प्राप्त  करने  के  लिये  व्यादेश दे  चुके  जब
 वह

 टेंकर  प्राप्त  हो  जिसकी  शीघ्र  आशा  तो  तीनो  तेल  कम्पनियों  के  पास
 एक  एक

 भारतीय टेंकर  हो  जायेगा  ।  परन्तु  उससे  भी  आवश्यकता  पुरी  नहीं  होगी  क्योंकि
 माल  की

 मात्रा

 उससे  बहुत  अधिक है  जितनी  ये  टेंकर  वहन  कर  सकते  हैं  ।  हमें  इस  प्रयोजन  के  लिये  बहुत  से  टेंकर

 और  प्राप्त  करने  होंगे
 ।

 मैं  प्रभी  कोई  प्राक्कलन नहीं  दे  सकता  ।  परन्तु
 मैं  समझता हूं

 कि
 तेल

 शौर

 ईंधन  मंत्रालय वह  प्रदान  करेगा I

 हिन्दुस्तान  शिपयाडे  का  उल्लेख  किया  गया  कौर  यह  भी  कहा  गया
 कि

 इस  उद्योग  के  लियें

 हम  कया  कर  रहे  हैं
 ।

 मैं  इसके  संबंध  में  केवल  दो  बातों  का  उल्लेख  करूंगा  क्योंकि  समय  बहुत हो  गया

 है  ।  उत्पादन में  Xr  प्रतिशत  वृद्धि  हुई है  क्योंकि  PEUE-YOT में  28s  ov
 लाख  रुपयें

 का  उत्पादन  जबकि  ENGST में  ३४३'३१  लाख  रुपये का  gar  ।  नियोजित श्रम

 और  सामग्री
 तथा  उत्पादन  के  अनुपात  का  उल्लेख भी  महत्वपूर्ण  है  ।  9eY2-¥3 F AMlaHt में  श्रमिकों  की

 ग्रोवर  संख्या  ३७१४  थीं  शर  उत्पादन  PRA RE  लाख  रुपये का  था  ।  PENW-NS

 ६  वर्ष  के  समय  श्रमिकों  की  औसत  संख्या  ३६४८  हो  गई  उत्पादन  ३४३ '  ३१  लाख  रुपये  का

 हो  गया  लगभग  Ree
 '

 ५  लाख  रुपये  बढ़  गया
 ।  उत्पादन में  लगभग  ३००  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  जबकि  नियोजित  श्रमिकों  की  संख्या  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  इसलिये मैं  कह  सकता  हूं

 कि  जहां तक  कार्यदक्षता  का  संबंध  शिपयार्ड का  काम  जमता जा  रहा  है  अधिकाधिक

 सफलता  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 पर्यटन
 के

 विषय  को  स्तब्धता  छोड़  देना  भ्र पने  कते व्य  का  समुचित  पालन  नहीं  होगा  क्यों  किं

 उसके  संबंध  में  भी  अनेक  बातें  कही  गई  हैं  ।  मैं  केवल  इतना  कहूंगा  कि  हमने  इस  क्षेत्र  में  भी  पर्याप्त

 उन्नति की  है
 ।  हम  ११  इमारतें

 या  विश्वास  गृह  झर  कैन्टीन  बनाने  जा  रहे
 जिनके  QENE—KO

 के  पन्त  तक  तैयार  हो  जाने  की  है  कौर  इस  प्रकार  चालू  योजना  प्रविधि  के  wea  तक  ऐसी

 ३०  इमारतें  तैयार  हो  जहां  तक
 अल्प

 वर्ग  विश् वाम गृह का  संबंध  ऐसे  २०

 गुह  PEXE—Fo  के
 तरन्त

 तक
 तथा  ८

 शर  PEKO—ER  के  अन्त  तक  तैयार  हो  जाने  की  कीं

 जाती है
 ।

 दूसरे
 में  योजना  की  अवधि

 के  तरन्त तक  ऐसे  २८  विश्वास गृह  तैयार  हो  जायेंगे
 ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  तीनों  यात्रियों
 के

 लिये  बहुत  से  लोग  कैबिन  श्र  शेल्टर भी  geUe—fo H

 way  तक  तैयार  हो  जायेंगे जिनकी  संख्या  लगभग  ४०  होगी |



 १४  ae  अनुदानों  की  मांगें  CORY

 oot तक  बोधगया  कौर  कुशीवारा  में  तीन  विश्वास  गृह  बन  चुके  हैं
 ।  हम

 खजुराहो  में  ४  श्र  खरीदने  की  करते  हम  जानत हैं  कि
 विश्वास

 हों
 शौर

 डाक  बंगलों  के
 संबंध  में  प्रभी  भी  अनेक  शिकायतें हैं  पौर  हम  राज्य  सरकारों

 के  साथ

 लिखापढ़ी  कर  रहे  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  के  संबंध  में  हमें  सफलता  मिल  चुकी  है  तथा  हम  at भी

 लिखापढ़ी  करना  चाहते  हैं  ।

 जहां तक  प्रचार का  संबंध  हम  जितना  कर  सकते  थे  कर  चुके  हैं--मेरे  पास  तथ्य

 आंकड़े  हैं--प्रो  उसका  परिणाम  अच्छा  रहा  है  ।  जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते ही  हैं  १६५७
 ~

 में  हमारे देश  में  जाने  वाले  विदेशी  west  की  संख्या  केवल  ८०,५४४  थी  जो  g&us  म

 €२,२०२  हो  गई  है  ।  इससे  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  arg  भी  १६.२  करोड़  रुपये

 जितनी  १९५७  में  बढ़कर  gexec  में  १९  करोड़  रुपये  भ्रमणा  ates  हो  जाने  की

 आशा है

 देशीय  qdeq Saar के  संबंध  में  श्री  तारिक  ate  श्री  मनायन  ने  जो  कुछ  कहा  उसके  संबंघ में  भी

 मैं  संक्षिप्त  निर्देश करना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  अवस्था  में  यही  कह  सकता  हूं  कि  हम  उसका  पुरा  ध्यान

 रखेंगे  ।  इस  समय  भी  कुछ  हद  तक  हम  वैसा  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य

 जानते हँ  उसे  दूसरी  योजना  में  ठीक  स्थान  नहीं  मिला था  ate  इसलिये जब  हम  तीसरी  योजना

 के  लिये  तैयारी  करेंगे  तो  पर्यटन  की  नीति  में  qf<ada  करेंगे श्र  देशीय  पर्यटन  को  भी  उसमें

 महत्वपूर्ण  स्थान  देंगे  ।  मैं समझता  हूं  कि  इस  समय  के  लिये  इतना  पर्याप्त  होगा
 |

 होटल  स्तर  दर  संरचना  समिति  के  संबंध  में  मैँ  सभापति शर  सदस्यों  को  धन्यवाद

 हूं  जिन्होंने समिति  में  बहुत  sear  कार्य  किया  ।  मैँ  उनकी
 सिफारिशों

 की
 दो  एक  बातों  का

 संक्षेप  में  निर्देश  करना  चाहता  हूं  ।  इस  समय  हमारे  देश  के  लगभग  १२०  होटल संस्थानों में  १०,०००

 से  कुछ  कम  लोगों  के  ठहरने  का  स्थान  है  ।  पांच  वर्ष  पूत्र  होटल में  ठहरने  के
 स्थानों  की  संख्या  ८,०००

 थी  ।  इस  बात  पर  हमें  ध्यान  देना  चाहिये  ।  ठहरने  के  स्थान  की  संख्या  में  केवल  २५  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  है  ।  परन्तु  इस  समय  में  पर्यटकों  की  संख्या  लगभग  Koo
 प्रतिशत  बढ़  गई  है  |  इसलिये होट  नों

 और  उनमें  स्थान  वुद्धि का  उपबन्ध  करने की  शभ्रावइ्यकता  स्पष्ट  हो  जाती है

 फिर मैँ  सभा  को  यह  भी  सुचित  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  होटल  स्तर  समिति  का

 संबंध  है  उसने  यह  सिफारिश की  थी कि  विदेशी  पर्यटकों  की  श्रावस्यकता  की  पूति  करने  वाले

 का  विदेशों की  तरह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  पर  वर्गीकरण किया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रणाली

 को  प्रणाली  कहते  होटलों  का  निरीक्षण  we  उनका  वर्गीकरण  करने  के  लिये  एक  छोटी

 सी  समिति  ERO  में  निमित  की  जायेगी  झर  aren  है  कि  वर्गीकरण  का  कार्य  PeRc

 के  मध्य तक  पूर्ण  हो  जायेगा

 दूसरे  हम  इस  बात  से  सहमत हैं
 कि

 होटलों  का  प्रशासन हट्टें  सिद्धांत  के

 भारतीय  परिस्थितियों  के  भ्रनुसार  थोड़ा  परिवर्तन  होना  चाहिये  जिसे  सामान्यतः

 स्वीकार  किया  जाता  है  ।

 होटल  उद्योग  के  संबंध  में  शीघ्र  ही  एक  व्यापक  विधान  बनाया  जायेगा जिसमें  उसके

 समस्त  पहलू  जायें  ।

 भारत  में  होटल  के  प्रबन्ध  और  कला में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर्मचारियों  की  निरन्तर  बढ़ती

 दूई  maa  के  लिये  एक  श्रेणी  का  होटल  प्रशिक्षण  स्कूल  यथाशीघ्र  चालू  किया
 |
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 होटल  उद्योग  को  समर्थ  बनाने के  जिसका  भारत में  पर्यटन  के  विकास  शौर

 विदेशी मुद्रा  के  शक्तजन  में  प्रमुख भाग  होटल  वालों  को  नये  संस्थापन  चालू  करने  वर्तमान

 संस्थापनाश्रों  का  स्तर  रखने  के  लिये  प्रत्येक  संभव  सहायता दी  जायेगी

 इसके  बाद  में  पठानकोट  स्वागत  केन्द्र  का  निर्देश  करूंगा  ।  मैं  श्री  तारिक  को  यह  बता  देना

 चाहता हं  कि  रेलवे  के  पास  प्रथम  श्रेणी  के  यात्रियों  के  लिये  छे  विश्राम  दो  प्रतीक्षालय दो

 स्नानागार श्र  एक  रेस्ट्राँ वहां  प्रभी  हैं  कुछ  महीनों  के अ्रन्दर वह वहां एक वह  वहां  एक
 वातानूकूलित

 प्रसाधन कक्ष  ्र  एक  या  दो  वर्षों  में  प्रथम  श्रेणी के  यात्रियों  के  लिये  पांच  श्र  विश्वास  कक्ष  तथा

 तीसरी  श्रेणी  के  यात्रियों  के  लिये  छै  विश्वास कक्ष  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  जिनमें  से  प्रत्येक
 में

 ८
 चारपाइयों  का  स्थान  होगा  ।  पर्यटन  विभाग  रेलवे  स्टेशन  से  लगभग  एक  मील  पर  एक

 उच्च  श्रेणी  का  विश्वास  गृह  बना  रहा  हूं  शर  सरकार  केन्द्र  की  ५०  प्रतिशत  सहायता  स  एक

 अल्प  aa  वर्ग  विश् वाम गृह  ar  निर्माण कर  रही  है  ।  कुलू  घाटी  परिवहन  समवाय  अपने  यात्रियों
 के

 लिये  कुछ  विश्राम  प्रतीक्षालय ath  विश्वास  कक्ष  बना  ही  चका  है  |

 इस  प्रकार  मैंने  उठाये  गये  अधिकांश  weal  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  माननीय  सदस्यों
 ने  जो

 सुझाव  दिये  उनके  लिये  मैं  उनका  झ्राभारी  हूं  ।  हम  उनको  ध्यान  में  रखेंगे  ।  मैंने  बहुत  समय  ले  लिया है

 इसके  लिये  सभा  से  क्षमा  चाहता हूं  |  विशेषकर  ब्  व  रिष्ठ  सहयोगी  से  क्योंकि  उनका  बहुत सा  समय

 मेंने
 ले

 लिया
 ।  अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहता  जैसा  पहले  भी  कह  चुका  कि  हम  कोई  अ्रसाघारण

 सफलता  का  दावा  नहीं  करते  हैं  परन्तु  हमारी  प्रगति  दृढ़  अवश्य है  जिसके  लिये  संबंधित
 विभाग

 कर  सकते  हैं  ।  मैं  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  के  कर्मचारियों  ak  अधिकारियों को  उनके

 ०५  काय॑  के  लिये  बधाई देता  हूं  ।

 stl  गजराज  सिंह  उपाध्यक्ष  में  संक्षेप में  कैलकटा  पोर्ट के  डाक

 लेबर के  बारे  मेंबर  उसके  बाद  रोड ट्रांस्पोर्ट  के  बारे  में  कुछ  निवेदन  करना  |

 कैलकटा  पोर्ट  के  बारे  में  मिनिस्टर  महोदय  ने  कुछ  कहा  ।  उन्होंने उस  संबंध  में  यह
 भीਂ

 कहा  कि  वहां  पर  ज्यादा  सामान  उतारा  चढ़ाया  जा  रहा  है
 ।

 लेकिन
 फिर

 भीਂ  वहां
 पर

 जो  डाक  लेबर  बोर्डे  में  धांधलीਂ चल  रही  है  उसकी  आर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  नहीं  जा  रहा  है  |

 में  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  पिछले  दिनों  से  जब  से  वर्तमान  चेयरमेन डाक  लेबर  बोर्ड  किराये

 हे
 तब  से  कई  दफा

 वहां  हड़तालें  हुई  हैं  कई  दफा
 सांकेतिक  हुई हैं  ।  पिछडे  मार्चे  महीने

 मे  ही  वहां  के  चेयरमैन  महोदय  ने  विशेषाधिकार  हासिल  कर  लिये  उन  विशेषाधिकारों  के

 मातहत  उन्होंने
 26.0

 मजदूरों  को  मुश्किल  कर  दिया  है
 ।  एक  तरफ  तो  श्राप  देखें कि  पिछडे  पांच

 साल  से  रजिस्टर्ड  डाक  लेबर  में  कोई  नई  aca  नहीं  हुई
 थ  1.0

 जज  से  यह  डाक  लेबर  बो झ  बना

 है  तब  से  नई  भरती  नहीं  हुई है
 ।  इस  बी  व

 में  कु  ड  राद  मीਂ  रिटायर gi  ड  पौर  मरे  करीब दो

 हजार  मजदूर  इस  बीच  में  रिटायर  ai  होंगे  ate  मरें  होंगे  |  फिर  भी  हम  tai  हैं  कि  कारगो  के

 उतारने  शर  चढ़ाने  में  प्रगति  हुई
 है

 ।  तो  एक  तरक
 तो  यह  हालत है  ae  दुत ही  तरक  डाक  जेबर

 बोर्डे  के  चाय  मड़ोद्य यहू यह
 बने  ड  कि  सज

 हूर  गो  सतो  की  विजिता  चना  रहे  इस  लये  हम  उनके

 खिलाफ  कार्रवाई  कर  रहे  कौर  इस  नीति  के  अनसार  उन्होंने  ११४  मजदूरों  को  मुसततील

 कर  दिया है  ।

 यही  नहीं  ।  मैंन  वहां  स्वयं  जाकर  देखा  कि  मजदूरों  की  विधवाओं  को  mic  जिन  मजदूरों  के

 हाथ  पैर  कट  गये  हैं  उनको  जो  मुआवजा  मिलना  चाहिये  था  वह  नहीं  मिला  है  ।  इससे  उन  लोगों  में

 अ्रसन्तोष  है  सरकार
 को  इस  प्रसन् तोष  को  दूर  करना  चाहिये  ।  श्राप  जानते  है  कि  हमारे  आयात

 निर्यात
 के

 मामले
 में  मजदूरों  का  कितना  महत्वपूर्ण स्थान  है  ।  प्यार  उनको  सन्तुष्ट  नहीं  किया  गया
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 उसका यह  नतीजा  निकल  सकता  है  कि  जिस
 गो  स्लो  पालिसी  का  art  जिक्र  किया  जा  रहा  है

 वह  शायद  चलने  लगे  ।  प्रभी  तक  तो  मजदूरों  के  काम  में  कोई  कमी
 नहीं  ara  यह

 मीनार

 साहब ने  Raks  -५६  की  रिपोर्ट छापी  है  उससे  स्पष्ट  हो  जायेगा
 sa  रिपोर्ट  से  मालूम

 होता है  कि  सन्‌  PeYS—VE  में  भ्रक्तूबर तक  ६  महीनों  में  जो  टनेज  ट्रैफिक हुमा  वह  था

 ६२,३९६  VE  टन  और  पिछले पूरे  वर्ष  में  यह था  १,०१,०  ३,५८१  ।  इससे  साफ  प्रकट  होता है  कि

 पिछले  साल  से  इस  साल  सवाया  काम  किया  गया  ।  ara  देखें  कि  एक  तरफ  तो  मजदूरों  की  संख्या

 घटी  है  शर  दूसरी  तरफ  काम  में  कमी  नहीं  यही है  ।  फिर भी  मेरी  समस  में  नहों  प्राता कि  किस

 तरह  से  वहां  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  गो  स्लो  की  पालिसी  बरती  जा  रही  है  भ्रौर  इस  वजह  से  मजदूरों

 को  मृभ्नतिल  किया  गया  है  ।  मेँ  निवेदन  करूंगा  कि  ट्रांस्पोर्ट  के  मंत्री  महोदय  खद  इस  मामले  में

 चस्पा  लें  कौर  यह  देखते  की  कोशिश  कर  कि  कही  ऐसा  गोलमाल  तो  नहीं  है  कि  क्योंकि  डाक  लेबर

 बोर्डे  को  मजदूरों  कोई  खास  यूनियन  पसन्द  नहीं  इसलिये  उनको  परेशान  करने के  लिये

 यह  सब  feat  जा  रहा  है  ।  मंत्रालय की  तरफ  से  कहा  गया  कि  जब  वहां  पर  यह  जांच  की  गयी कि

 कौन  सा  जेनेटिक  यूनियन  है  तो  दूसरी  यूनिवर्स  कीਂ  तरफ  से  किसी  मजदूर  ने  कुछ  कहा  नहीं  ।

 फिर  भी  इस  यूनियन  को  मान्यता  नहीं  दी  जाती  ।  इस  यूनियन  को  ora  इंडिया  पोर्ट  फेडरेशन

 की  तरफ  से  मान्यता  प्राप्त  है  लेकिन  इसको  डाक  लेबर  बोर्डे  के  चेयरमैन  महोदय  की  तरफ से  मान्यता

 प्राप्त  नहीं  है
 ।  मैं  निवेदन करना  चाहूंगा  कि  यह  देखा  जायें कि  कहीं  इस  वजह से

 तो  मजदूरों के

 साथ  यह  बरताव नहीं  किया जा  रहा  है  ।

 इसके  बाद  मैं  यह  निवेदन  करूंगा  कि  कलकत्ता  के  पोर्ट में  जो  स्टे  डोर का  सिस्टम है  उसको

 क्यों खत्म  न  किया
 जाये

 ।  वे  कलकत्ता  पोर्ट
 में  करीब  ढाई

 तीन  करोड़  का  सालाना  मुनाफा  कर  रहे

 हैं  ।
 मैं  समझता  हूँ  wa  वक्त

 at  गया  है  कि  हमें  इस  सिस्टम  को  खत्म  करना  चाहिये  ।  ये  लेबर को

 इम्पलाय  करने  के  लिये दो  रुपया  प्रति  टन  मुनाफा  लेते  हैं  और  इस  तरह  से  ढाई  तीन  करोड़  का

 सराफा  कमाते  हैं  ।  यही  लोग हूं  जो  यह  चाहते |  fH  किसी  तरह  से  अघिकारी  उनके  पक्ष  में
 र

 हे  और

 मजदूरों  से  ये
 हमेशा  फायदा  उठाते रहें  ।  जब  जमींदारी  शादी  इस  तरह  की  चीजें  खत्म  की  जा

 चुकी  हैं  तो  इनको  रखना  कहां  तक  उचित  है
 ।

 मुझे  बताया  गया  है
 कि  पन  YERo  या  PERR

 में  सरकार  की  एक  रिपोर्ट  में  इस  सिस्टम  को  खत्म  करने  की  सिफारिश  की  गयी  थी  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  इतनी  पुरानी  रिपोर्ट  की  सिफारिश  के  बावजूद  भी  ont  तक  इस  सिस्टम  को  क्यों

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  अब  वक्त  गया  है  कि  हम  उनको  खत्म  करके  जो  ढाई  तीन  करोड़  रुपया

 इसको  मिलता
 है  उसे  मजदूरों  के  वेलफेग्नर  में

 प्रौढ़
 उनको  सुविधायें  देने  पर

 खर्चे  तो  मेरा,निवेदन

 है  कि  मंत्री  महोदय  इधर  ध्यान दें  पौर  कोशिश  करें  कि  डाक  लेबर  बोर्ड  कीਂ  तरफ  से  जो  ज्यादतियां

 मजदूरों के  साथ  हो  रही हैं  वे  दूर  हों  बार  बार  सांकेतिक  हड़तालें  होती  हैं  वे  भी  खत्म  हों  ।

 मैं  राशा  करता  हूं  कि
 इस

 दिला  में  कोशिश  की  जायेगी  ताकि
 जो

 हमारा  श्रायात  निर्यात  का

 महत्वपूर्ण काम  है
 उसमें

 कोई
 खामी  चीन

 पाये
 ।

 यह  काम  मजदूरों को  संतुष्ट
 करके ही  किया  जा

 सकता  शौर मैं श्राशा करूंगा राशि  करूंगा  कि  उनको  सन्तुष्ट  करनें की  कोशिश  की  जायेगी  ।

 इसी  संबंध  में  एक  बात  भ्र  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  जून  सन्‌  aS  में  पोट  एंड  डाक  स्ट्राइक

 सेटलमेंट  gal  था  उसके  aaa  जो
 सुविधायें  मजदूरों  को  मिलती

 चाहिये  जैसे  पी०  eo.

 ्रो  ०  एडीशनल  लीव  एक्स्ट्रा  पे  नाइट  वर्क  ak  सैटिलमेंट  ary

 लोकल  वें  भी  कलकत्ता  डाक  मजदूरों को  नहीं  rom रही  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  इस

 तरफ  भीਂ  जल्द  ध्यान  दिया  जाये  1

 अब  मे  रोड  ट्रांस्पोर्ट  के  संबंध

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |

 अभी  मंत्री  महोदय
 ने  कहा T  कि  वह  एक

 बीस  साला  योजना  बनाना  चाहते हैं  जिस  में  UDdaa
 क  ८ अ  करोड़  रुपया  खर्च  करें  ।  ऐसा  लगता  है  कि
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 कोई  विरोधी दल  का  सदस्य  बोल  रहा  है  |  किन्तु  यह  रुपये  देगा  कौन  किस  तरह  से  देश

 में  सड़कों  का  जाल  बिछा  सकेंगे  ।  आजकल  जो  रुपया  खर्चे  किया  जाता  है  वह  ग्रुप  देंखे  कि  कहां  खर्चे

 किया  जाता  है
 ।

 आजकल  जो  रुपया  खरच  हो  रहा  है  उससे  भी  बहुत  सी  सड़कें  बनायीਂ  जा  सकती  हैं
 ।

 मुल्क  में  सड़कों  का  बहुत  महत्व  रेलों  से  ज्यादा  महत्व  है  ।  मैं  यह  माने  लेता  हूं  कि  सड़कों

 अझर  रेलों  में  कोई  लड़ाई  का  सवाल  नहीं  है  कौर हम  देखते हैं  कि  बीच-बीच में  एक  विभाग  दूसरे

 को  साधुवाद  भी  देता  मैं
 यह  माने  लेता  हूं  कि  दोनों  में  कोई  लड़ाई  नहीं  है  ।  श्र

 प्राखिर में

 गवर्नमेंट  कीਂ  तो  सम्मिलित  जिम्मेदारी है  सरकार  को  तो  सब  विभागों  के  उत्थान  को  देखना

 तो  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  जो  तरीका  हम  भ्र पना रहे  हैं  उससे  सड़कों  का  ठीक  उत्थान हो

 रहा है  या  नहीं हो  रहा  ।  दिलती  में  श्राप  बहुत  बहुत  सुन्दर  सड़क  बनाते  हैं  ।  लेकिन  यदि  यही  रुपया

 हम  दूसरे  स्थानों  गांवों  या  छोटे-छोटे  कसबों  में  लें  करें  तो  इसी  रुपये  से  दस  गुना  ज्यादा

 सड़क  बना  सकते  हैं  ।  लेकिन  कोशिश यह  की  जाती है  कि  कि  अ्रच्छी-श्रच्छी  जगहों में  weal से  weal

 सड़कें  बनायी  जायें  और  छोटी  जगहों  की  तरफ  देखा  भी  नहीं  जाता  ।  मैं  कहूंगा  कि  इस  संबंध

 में  राष्ट्रीय  पैमाने  पर  योजना  बनाने  की  जरूरत  है  ।  हमें  सिफ॑  यही  नहीं  देखना  है  कि  हम  कितना

 रुपया  खां  करें पर  हमको  यह  भीਂ  देखना  चाहिये  कि  हम  कितनी  सड़कें  बनाने  जा  |  हमें  कम  से

 कम  से  ज्यादा  से  ज्यादा  सड़कें  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  |  अगर  इस  काम  में  हमको  जनता

 कीਂ  तरफ  से
 श्रमदान

 के
 रूप

 में  सहयोग मिल  सके  तो  उसका  भी  पूरा  लाभ  उठाना  चाहिये  । मुझे

 यह  जानकर  खुशी  हुई  कि  इ  स  प्रकार  के  काम  के  लिये  पिछले साल  ६०  लाख  रुपया  रखा  गया  था

 कौर इस  साल  भी  ६०  लाख  रुपया  रखा  गया  है  |  यह  तो  ऐसा  विधय  है  कि  जिसके  लिये  पांच या  दस

 करोड़  रुपया  भी  रखा  जाता  तो  शरीक  नहीं  था  जहां  के  लोग  अप  परिश्रम  से  मिट्टी  डालने

 को  तैयार  हें  वहां  पर  यह  रुपया  देने  कीਂ  कोशिश  करनी  चाहिये और  इस  तरह  से  इन्तिज़ाम  करना

 चाहिये कि  इस  रुपये  से  ज्यादा  से  ज्यादा  सड़कें  बन  सकें  |  इसमें  रेल  सड़क  की  लड़ाई  का

 कोई  सवाल  नहीं है  ।  इसमें  मुल्क  के  उत्थान  का  सवाल है  ।  जो  पिछड़े  हुये  रियाज़  उनमें  ज्यादा

 से  ज्यादा  कोशिश  करनी  चाहिये  ।

 इसमें  कहा  गया  है  कि  अन्तर्राज्यीय  ak  alae  महत्व  कीਂ  सड़कों--इंटर  स्टेट  और

 यूज  की  के  लिये  सैन्टर  की  तरफ  से  विशेष  सहायता  दीਂ  जायगीਂ  ।  में  मिनिस्टर

 साहब  से  पुछना  चाहता  हुं  कि  ऐसी  कौन  सी  सड़कों  को  सहायता  दीਂ  गई  शरीर  नहीं  दी  गई

 फिर  इसमें  यह  रखने  की  क्या  आवश्यकता है  ?  मुझे  भ्रामक है  कि  मिनिस्टर  साहब  इस  पर

 डालेंगे  पौर  उन  सड़कों  के  लिये  सहायता  दी  जायेगी  ।

 श्र  तंगामरिण  उपाध्यक्ष  मेरे  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्या  १२९३

 से  १३०७,  १२६७ से  १२७८,  १५२७  से  १५३३  १५३६  से  RXR  है  ।  मैं  श्रीमती  रेणु
 चक्रवर्ती  के  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १४६४ से  १४७६,  श्री  मोहम्मद  इलियास  के  कठौतीਂ  प्रस्ताव

 संख्या  १४४२  से  VEYR  श्री स०  Ho  बनर्जी  के  कटौतीਂ  प्रस्ताव  संख्या  १३८४ से  १३९४  का

 भी  उल्लेख  करूंगा  |

 श्री  मुद् दी उद्दीन  ने  वीटक्राफट  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  करते  हुये  कहा  था  कि  इंडियन

 एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  बहुत  अच्छे  हैं  ।  PENNE  में  १०  डिस्काउन्ट

 खरीदे  गये  थेमोर  अर
 उनका

 लागत  मूल्य  पहिले  ठेके
 के  अनुसार २  ew  लाख  पौंड  कौर  दूसरे

 ठेके
 के  अनुसार  2. ¥%

 लाख  पौंड  परन्तु  उनकी  प्राप्ति पर  हमें  वास्तव  में  पहिले  ठेके  के
 झन्तगंत  ३.  ५५

 से
 ३.  ५७

 लाख  पौंड  देने  पड़े  ।.  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रत्त र  का  क्या  कारण

 हि
 ।

 sits  में



 ove ह gaa  श्रतुदानों  की  मांग

 भ्र सैनिक  में  दस  वायुयान है  |  कलकता से  बम्बई थे  कितना

 और  दिल्‍ली  को  तो  सेवा  है  परन्तु  मद्रास  से  सेवा  कोई  नहीं है  ।  क्या  दक्षिण  के

 साथ  कुछ  पक्षपात  ?  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  दक्षिण  में  कोई  स्विम  केन्द्र  नही  है
 ”

 यदि  एसी  बात  है  तो  मद्रास में  एक  साबित  चन्द्र  खिलने  की  तुरन्त  कार्यवाही  प्र वश्य की की  जाने

 चाहिये  ।.  जहां तक
 क्यारियों  का  सम्बन्ध है  मैं

 केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उनमें

 भविष्य  निधि  के  बारे  में  कोई  उत्साह  नहीं है  क्योंकि  उन्हें कोई  बुकਂ  नहीं  दी  जाती  at

 वे  नहीं  जानते कि  उनका  कितना  धन  जमा है  ।  युद्धकाल  के  प्रदान  पर  मेरा  यह  सुझाव

 कि  गोहाटी  का  प्रौढ़  विस् काउन्ट ों  के  उतरन  के  प्र  का  रूप  विकास  किया  जाना

 चाहिये  |  इसके  इस  उद्देश्य  से  हमें  कौर  भी  हवाई  भ्रमरों  का  विकास  करना  चाहिये

 २२-३-१९४५६  को  तत्कालीन  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  श्री  जगजीवन  राम  ने  कहा  था  कि

 एतिहासिक  कारणों  से  डाक  तार  कमंचारियों  के  मजदूर  संघ  को  मान्यता  दी  गई  है  ।

 अब  इस  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये जा  रहे  हैं  पहिला  प्रतिबन्ध नियम  ४  शर
 ४  के

 अन्तर्गत  लगाया गया  है  ।  इनके  बारे  में  में  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  अब  हम  उन्हें

 मजदूर  संघ  के  रूप  में  काम  नहीं  करने  देंग े?  बैठक  करना  कौर  मजदूर  AT  के  निर्णय

 महा  निदेशक  के  सामने  रखी  गई  विशेष  बात  जिस  पर  विचार  नहीं  किया  गया

 आदि
 मजदूर  संघ  के

 सामान्य  कार्य हैँ  |
 काम

 के  घंटों  के  बाद  कार्यालय  में  बैठक  करने  का  उन्हें

 विशेषाधिकार  था  |  परन्तु  यदि  wa  वहां  कोई  बेठक  होती  है  तो
 उसे  प्रदर्शन कहा  जाता  है  ।

 इस  को  समाप्त करना  होगा  |

 नियम €  में  उपबन्ध  है  कि  डाक  तथा  तार  कर्मचारी  उस  क्मेचार  की  सहायता  के  लिये  धन

 एकत्रित  नहीं  कर  सकते  जिसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  ।
 हो  सकता  है  किसी  मजदूर  को

 नौकरी  से  हटाया गया  हो  are  विभाग  का  कहना  हो  कि  उसका  हटाना  जाना  उचित  है  जब कि

 संघ  इसे  अ्रनुचित  समझता  हो  ?  ऐसे  मामले  में  वे  भ्र पनी  शिकायत  उच्चतम  न्यायालय  या

 उच्च  न्यायालय  में  ले  जाते  है  शौर  इसके  लिये  धन  की  आवश्यकता होती  है  तथा  नौकरी से  हटाया

 गया  कर्मचारी तो  इस  के  लिये  धन  जुटा  न  सकेगा  ।  -  मुझें  ara  है  कि  माननीय  मंत्री  इसके  महत्व

 को  पूर्णतया महसूस  करेंगे  ।  हो  सकता  है  कि  कोई  कमेंट्री  या  मज़दूर  विशेष  का  संघ  का

 महामंत्री  बना  रहा  अ्रत्यावश्यक  हो  तथा  विभाग  द्वारा  दी  गई  सारी  सुविधाओं के  होते हुये  भी

 वह  संघ  का  कार्य  उचित  रूप  से  न  कर  सके  ।  एसी  स्थिति में  उससे  सेवा  से  तथ त्यागपत्र  देने  को

 कहा  जाता  है
 ?  ह  भूतपूर्व  कर्मचारी  बन  जाता  है  कौर  नियम  संख्या  के  अनुसार कोई  भी  बाहर

 का  व्यक्ति  मजदूर  संघ  का  पदाधिकारी नहीं  हो
 सकता

 |  मैं  इसके  भाव  से  पूर्ण सहमत हूं

 चाहता हूं  कि  कमंचारी  मज़दूर  संघ  के  अ्रच्छे  नेता
 भी  बनें

 ।  प्रदान  यह  है  कि  यदि  कोई  कर्मचारी

 त्यागपत्र  दे  कर  संघ  का  पदाधिकारी  बनता  है.या  पदाधिकारी  बने  रहते  वह सेवा से  हटा  दिया

 में  समझता हूं  कि नाता है  या  सेवानिवृत हो  जाता  तो  क्या  वह  बाहरी  व्यक्ति  हो  जाता है  ?

 एसा  व्यक्ति बाहरी  व्यक्ति  नहीं  हो  सकता |

 मैंने  अ्रपने  प्रस्तावों  में  उल्लेख  किया  है  कि  रेलवे  डाक  सेवा  के  उचित  डिब्बों  का  अभाव

 त्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  में  उचित  डिब्बे
 की

 मांग  हम  तीन
 वें  से  कर  रहे  हैं  परन्तु  श्राज तक  इसकी

 व्यवस्था नहीं  हुई  है  ।  इसके  यह  मंत्रालय  रेलवे  सम्बन्धी  कार्य  भी  करता  है  ।

 PRU LLER  से  रेलवे  निरीक्षणालय  इस  मंत्रालय  के  अधीन  भरा  गये  हैं  ।  चार

 बंगलौर  लखनऊ  है  ।  लखनऊ  सकल  का  मुख्यालय  तभी  तक  कलकत्ता

 में  g-9-28us
 से

 PR-LA-VEXS
 तक

 इस  सकील
 ने

 २०  यात्री  रेलगाड़ी-डुघेटनांग्रों

 की  जांच  पड़ताल  का  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसो  जांच  पड़ताल  के  प्रतिवेदन  पटल  पर  रखें  जायें  ।

 41  (Ai)



 ४.9६ ०  अनुदानों  की  मांगें  ४  eye

 भो  भक्त  दर्शन  )  उपाध्यक्ष  चूंकि  समय  कीਂ  भी  कमी  है

 परिवहन  मंत्रालय  के  भी  भ्र पना  उत्तर  समाप्त  कर  चुके  इस  लिये  उस  सम्बन्ध  में  मैं

 केवल  चलते-चलते  यह  इशारा  करना  चाहता  हुं  कि  पहले  परिवहन  मं  त्रालय--ड्रांस्पोर्ट

 रेलवे  मंत्रालय  के  साथ  जुड़ा  gar  लेकिन  उन  दिनों  हम  को  परिवहन  के  ऊपर  से  ब

 करने  का  अवसर  मिल  जाता  था  ।  अरब  परिवहन  मंत्रालय  को  संचार  मंत्रालय  के  साथ  जोड़  दिया

 गया  हालांकि  दोनों  मंत्रालय  अलग-अलग  हैं  ।
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम

 ame  वर्ष  से  परिवहन  मंत्रालय  की  ग्रान्ट्स  पर  से  बहस  की  जाय  कौर  मंत्रालय  की  ग्रान्ट ट्रस

 पर  अलग  से  बहस  की  जाये  ।

 हालांकि  जहाज़रानी  के  मंत्री  महोदय  अपना  उत्तर  दे  चुके  लेकिन  फिर  मैं  सुझाव

 चाहता  हूं  कि  चूंकि  परिवहन  मंत्रालय  के  अलग-अलग  विभाग  होते  हुये  भी  शिपिंग  के  साथ

 पूरा  न्याय  नहीं  किया  गया  है  शरीर  जैसा  कि  उन्होंने  अपने  भाषण  में  बताया  कि  हमारे
 देश

 की

 व्यवस्था  के  लिये  वह  कितना  श्रीनिवास  इस  लिये  मैं  जो  अलग  ट्रांस्पोर्ट  विंग  उस  के  भी  दो

 हिस्से  कर  दिये  जाने  शिपिंग  का  विभाग  बिल्कुल  अलग  कर  दिया  जाय  कौर
 अगर  उचित

 समझा  तो  उस  के  साथ  लाइट  शिप  greet  wie  लाइट  टिप्स  क  जोड़ा

 जा  सकता  क्योंकि  वे  सम्बन्धित  हैं  ।  मैं  मालूम  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  कौर  फिर

 कैबिनेट  इस  पर  विचार  करेंगे  झर  इस  विधय में  शीघ्र  कोई  निर्णय  किया  जायेगा  |

 चूंकि  समय  at  कर्मा  इसलिए  मे  केवल  डाक-तार  विभाग  के  सम्बन्ध  में  हुई  कुछ

 निवेदन  करूंगा  कौर  चूंकि  उस  का  सीधा  सम्बन्ध  हमारे  इस  मंत्रालय  के  मुख्य  मंत्री--प्रधान

 बल्कि  यह  दाऊद  तो  अ्रनुपयुक्त  प्रमुख  श्री  पाटिल  जी  से  है  we  वह  ही  जवाब

 देने  वाले  इसलिए  मैं  उन्हीं  की  सेवा  में  कुछ  निवेदन  करूंगा  |  ठीक एक  वर्ष  पहले  तत्कालीन

 मंत्री श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  ने  इस  सदन  में  घोषणा  की  थीਂ  कि  डाक-तार  विभाग  के  लिये

 एक  as  का  संगठन  किया  जायगा  |  मुझें  प्रसन्नता है  ate  मैं  माननीय  पाटिल  साहब  को

 बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने इस  विधय  में  दिलचस्पी ली  लेकिन  एक  ag  बीत  जाने  पर  भी  कारण

 तक  पूरी  तरह  नहीं  चला  है  कि  यह  मामला  कहां  तक  पहुंचा  जब  कि  यह  निश्चित है  कि

 इस  का  फ़ाइनेंशियल  एस्पेक्ट--वित्तीय  पहलू  पर  कोई  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  रेलवे  क  तरह

 इस  का  वित्त  जनरल  फ़ाइनेंस  से  अ्रलग  नहीं  किया  जायगा  ।  way  स्थिति  में  इस  में  क्यों  प्रवचन

 पड़  रही  है  ।  मुझ  वादा  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय इस
 पर  विचार  करने  कौर  इसे  के  सम्बन्ध

 में  घोषणा  करने  की  कृपा  करेंगे  ।

 अब  मैँ  कुछ  शब्द  परिमण्डलों--सकल्ज--के  पुर्नेस्संगठन  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  1

 मैसूर  के  सम्बन्ध  में  दो  चार  सज्जनों  ने  Tae उठाई  है  भ्र ौर  इस  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  नें

 झाइवासन भी  दिया  है  ।.  मैँ  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  जहां  मैसूर  का  संगठन  किया

 वहां  सारे  देश  में  इस  समय  जो  परिमण्डल--सकंल--बने  हुये  उन  का  एक  tama  बेसिस

 एक  वैज्ञानिक  अधार  पर--पुर्नंसंगठन  करना  ज़रूरी है  ।  कुछ  सकल  मेजर  बताये  जाते हैं

 कुछ  माइनर  बताये  जाते  .
 कितने  ही  परिमण्डलों  का  क्षेत्रफल  इतना  अधिक  है  कि  उन  का

 इन्तज़ाम  करना  मुश्किल  है  ।  जहां  तक  मुझे  पता  wee  प्रदेश  में  इस  समय  दो  सर्कल  काम

 कर  रहे
 है--एक

 तो
 हैदराबाद

 खास  में  है  ग्रोवर  एक  करनूल में  इस  तरह की
 व्यवस्था

 पर
 बहुत  हैं  वैज्ञानिक  ढंग  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ate  बहुत  जल्दी  ही  इस  बारे  में

 निर्णय  किया  जाना  चाहिय े।



 अनुदान  को  मांग  aq? १४  facet

 जहां  तक  ‘qlee  मास्टर  जनरल  ''  शब्द का  सम्बन्ध  वह  मरी  समझ  में  नहीं  है  ।

 इंगलैंड  में  पोस्ट  मास्टर जनरल  मंत्री-मंडल का  एक  सदस्य  होता  है  करीना रेंक  का  होता  है  ।

 हमारे  देश  मेँ  शायद  वहां  से  ही  यह  व्यवस्था  उधार  में  ली  गई  लेकिन  अब  उस  को  ग्राम  बढ़ाने  की

 ग्रा वस् यकता नहीं  है  |  केन्द्र  में  पोस्ट्स  एण्ड  टलीग्राफ्स होता  है  सदनों  में

 यानी  प्रान्तों  में  पोस्ट-मास्टर  जनरल  होते  हूं  —F  केवल  डाक-विभाग  से  ही  सम्बन्ध  नहीं  रखते

 उस  के  सिवाय  वे  वायरलेस  शहरों  टेली-कम्पनी  केश  से  भी  सम्बन्ध  रखते  हे  ।

 में  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सालों में  मास्टर  जनरल  शब्द  को  समाप्त  किया  जाना

 केन्द्र  में  पोस्ट्स  एण्ड  टेलीग्राफ्स हो  शौर  हर  एक  सर्कल  में  डायरेक्टर

 पोस्ट्स  एण्ड  टेलीग्राफ्स हों  उस  की  शाखायें हो  डिप्टी  टेलीप्राफ्स  aye

 डिप्टी  टेलिफ़ोन  इत्यादि  ;  इसी  तरह  डाक-विभाग  के  लिये  हो  सकता  है  ।

 इस  नामेनक्लेचर पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  जब  कि  सालों को  पुर्न संगठन  किया  जा

 रहा  तब  उस  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 रीजनल  कमेटीज--सलाहकार  बड़ा  बरच्छा  काम

 किया है  ।  इस  से  सरकारी  कमेटी  रियों  कौर  गेर-सरकारी  सदस्यों  संसद  सदस्यों को  एक

 दूसरे  के  नज़दीक पन  का  मिला  है  |  में  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जेसे  रेलवे

 म  पहले  नेशनल  at  कनसल्टॉटिव  कौंसिल  उस  के  नीचे  जोनल  कमेटी  हूं  र  उन  के  नीचे

 सुपरिन्टेंडेंट्स  की  कमेटी  यानी  डिविज़नल  सुपरिन्टेंडेंट्स  के  लिये  इसी  तरीके  से  भ्रमर  मंत्रालय

 विचार  करे  कि  हर  एक  पोस्टल  डिविजन  में  भी  जरगर  वहां  के  एम०  पीज़०  को  मिला  चाहे

 उन  को  भत्ता  न  दिया  जाय--एक  समिति  बनाई  जाय  प्रौढ़  कम  से  कम  साल  में  एक  बार  उन  को

 बुला  कर  उनके  इलाके  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  तो  एसी  बहुत सी

 कठिनाइयां  भ्र  जो  कि  एम०  पीज़
 ०

 के  पास  कराती  हैं  झर  यहां  मंत्रियों के  पास  तक  पहुंचती

 कम  से  कम  इस  को  एक्सपेरिमेंट  के  भ्राता  पर  तो  शरू  किया  जाय  | वे  दूर  हो  जायेंगी ।

 इस  मंत्रालय के  र  खास  तौर  डाक-तार  विभाग  के  सम्बन्ध  भवनों के  निर्माण का

 द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना में  इस  के  लिये  दस  करोड़  रुपय  रखे  गये कायें  बड़ा  भ्र संतोषजनक है  |

 लेकिन  बाद  में  कटौती  की  गई  रोक  .  ६६१  लाख  रुपये  रखें  गये  |  पर  PeUt-YY  में  १००

 बाख रु  ज  gus  में  केवल
 ७०

 लाख  रुपया  खर्चे  हुये
 प्रो

 इस  साल
 यानी  e&yuc-

 १६  में  यह  at  जाती  है  कि  १३४  लाख  रुपये  वच  किये  जायेंगे  ;  लेकिन  पता  नहीं  कि  वास्तव

 में  कितना  बचें  किया  जा  क्योंकि  वह  तो  केवल  aa  मात्र  थी  ।  इस  का  यह  है  कि  ६९१

 में  से  ३८६  लाख  रुपय  योजना  के  दो  अन्तिम  वर्षों  में  हम  ने  खर्चे  करने  हैं  ।  लेकिन इस  समय

 जो  व्यवस्था  ag  इतनी  इतनी  पर्याप्त झर  इतनी  उपहासास्पद  है  कि  स्वयं

 मंत्रालय  को  शरमिन्दा  पड़ता  है  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  थि  करना  चाहता

 हूं  कि  वहू  साहस  बटोर  कर  के  कैबिनट  में  यह  सवाल  ले  जायें  प्रो  कह  दें  कि  केन्द्रीय  लोक

 विभाग--सी  पी०  डब्ल्यू०  से  हम  बाज़  उस  से  हम  निराश  हो  चुके  हैं  कौर  va

 इस  को  हमारे  ऊपर  न  थोपा  जाय  |  हम  लोग  वर्षों  से  चिल्लाते  रहे  हैं  कि  इस  मंत्रालय  का  एक

 अलग  इंजीनियरिंग विभाग  होना  श्र  नहीं हो  सकता  तो  कम  से  कम

 स्री०  पी०  डब्ल्यू  ०  डी०  का  ही  एक  ऐसा  विंग  बनाया  जो  सीधा  इस  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  रहे

 भवन-निर्माण का  कार्यक्रम  पूरी  तरह  से  चल  सके  ।

 यहां  पर  मनी-श्रौडरों  की  बात  छोटी  सी  मालूम  होती  लेकिन यह  तथ्य  है  कि  गांवों में  लोगों

 के  पास  रुपया  age  देरी  से  पहुंच  रहा  है
 ।

 दिल्‍ली  से
 मनी-भ्ौडर

 भेजे  जाते  लेकिन  दो  तीन

 तक  डाकखानों  का  चक्कर  लगाने  पर  भी  गांवों  में  लोगों  को  रुपया  नहीं  मिलता  है
 ।  कई



 SOR  अनुदानों को  मांगें  ,  eur

 भक्त

 जगह  इस  कारण  शादियां  तक  रुक  क्योंकि  दिल्‍ली  से  रुपया  भे  जा  लेकिन  निश्चित  तारीख

 तक  चूं  कि  रुपया
 न

 पहुंच  इस  लिय  शादी को  रोकना  पड़ा
 |  कई  जगह  इस  के  कारण  इतनी

 ग़लतफ़हमी हो  गई  कि  क्या  गवर्नमेंट  का  दीवाला  निकल  गया  है  कि  जो  डाकखानों  में  रुपया  नहीं

 मिलता है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  चींटियां तो  मिल  गई  होंगी  जल्दी
 ?

 श्री  भक्त  मदान  वाज़  चिट्ठियां तो  एक  एक  साल  में  मिलती हैं  \—avz, a fadaa HAT मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कठोर  कदम  उठाया  जाना  चाहिये
 ।

 चलते-चलते  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  एक्स्ट्रा-डिपार्ट मेंटल
 स्टाफ  के  बारे  में  शीघ्र

 इस कार्यवाही  की  जाये  ।  मे ंनें  परसों  भी  माननीय  मंत्री  जी  के  सामने  यह  प्रश्न  उठाया  AT  |

 सम्बन्ध  में  बड़ी  ०५  चारों  फैल  गई  लेकिन पता  कयों  नहीं  निर्णय  हो  पा  रहा  है
 ।

 हो  सकता  है  कि  वित्तीय  पहलू  के  कारण  देर  हो  रही  है  ale  विभाग  पर  श्रमिक  भार  बढ़ते
 वाला

 माननीय  मंत्री  जी  न
 लेकिन  फिर  भी  इस  मामले  को  ज्यादा  दिन  नहीं  टाला  जाना  चाहिये  ।

 आश्वासन दिया  है  कि  मई  के  तक  इस  बारे  में  निर्णय  हो  जायेगा ।  मैं  arent  करता  हूं  कि

 मई  की  आखिरी  तारीख
 से

 ant  इस  को  नहीं  बढ़ने  दिया  जायेगा  ।  उन्होंने  विश्वास  दिलाया है  कि

 निर्णय  उत्साहवर्धक  होगा  |  मूझे  wren  है  कि  वह  ज़रूर  उत्साहवर्धक  होगा  ।

 अब  मैं  पालियामेंट  हाउस  के  डाकखाने  के  बारे  में  एक  छोटी  सी  बात  कहना  चाहता  हूं  शर

 वह  यह  है  कि  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  मैं  हिन्दी  का  एक  सेवक  कौर  पक्षपाती  लेकिन  यहां  पर  परसों

 जो  मनी-ग्लाइडर फ़ार्म  बंट  रहे  उन  में  केवल  हिन्दी  में  छपा  जिस  के  कारण  हमारे  दक्षिणी  भाइयों

 को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ate  मैंने  उनको  उसका  समझाया |  मैँ  बार-बार  fader  करता

 रहता हूं
 कि

 सारे  देश  के  लिये  एक  बाइलिंगुवल  ट्राईलिंगुवल  फ़ारमू  ला  बनाना

 अंग्रेजी  कौर  प्रादेशिक  इन  तीनों  को  मिला
 कर

 फ़ार्म  बनाये
 ताकि  जनता को  सुविधा

 हो  सक े।  जो  हिन्दी  क्षेत्र  उन  में  हिन्दी  कौर  अंग्रजी  कौर  दूसरे  क्षत्रों में
 wk

 प्रादेशिक  भाषा  का  होना  अनिवार्य  होना  चाहिये  ।  मैँ  देखता  हुं  कि  ऐसा  न  होने  की  वजह  से  हिन्दी

 के  हितों  पर  बड़ा  कुठाराघात होता  है  क्योंकि  लोगों  में  असन्तोष  पदा  होता  कौर  विरोध

 की  भावना  पेदा  होती है  ।

 उपाध्यक्ष
 प्राप्ति  भ्राता  से  दो  मिनट  कौर  लेना  चाहता  हुं  ।  श्राप  मेरे  साथ

 सहमत  होंगे  कि  मैँने  एक  भी  बात  ऐसी  नहीं  कही  है  जो  कि  पहले  कही  गई  हो  ।

 डाक  तार  विभाग  के  अन्तरगत  एक  विभाग  है  जिसका  नाम  वायरलेंस  टेलीग्राफी  है
 उसका

 अनुवाद  हिन्दी  की  रिपोर्टे  में  किया  गया  है  |  मुझे
 बताया  गया  है

 कि
 तेलगू

 a में  बिध्वा  को  कहते  मुझे  पता  नहीं  कि  यह  ठीक  है  या  नहीं  ;  लेकिन  मे  समझता  हूं

 कि  इसकी  हालत  भी  एक  fat  की  सी  हो  रही  है  |  मैं
 चाहता  हूं  कि  जो  अनुवाद  किया  गया

 उसमें  सुधार  होना  चाहिये  ।
 हिन्दी  में  बोल  चाल  की  भाषा

 में
 इसे  बेतार  का  तार  कहते हैं

 यहीं  उसका नाम  रख  सकते  हैं  या  सारहीन कह  सकते है  लेकिन  वरतन्तु  तार  व्यवस्था  कर

 मूझे  डर  है  कि  कहीं  ora  इसे  विधवाश्रम  न  बना  दें  ।

 तथ्य  यह  है  कि  विभाग  में  जितने  भी  अधिकारी  खासकर  बड़े-बड़े  भ्र्धिकारी हैं  वे
 तार

 शर  टेलीफोन  के  जानने  वाले  वायरलेस  बेतार के  बारे  में
 saa)  T T4IG]  जानकारी नहीं  है  ।



 १४  १८८१  अनुदानों  की  मांगें  CoRR हे

 चुनाचे इसका  WAT  पूरा  विकास  नहीं  हो  रहा  है  ।
 श्राप  देखिए  कि  तिव्बत  की  क्या  स्थिति  है  ।  इसकी

 बजह  से  मैं  यह  नहीं  कहता कि  चीन  हम  पर  हमला  करने  वाला  लेकिन  सतकंता  की  आवश्यकता

 तो  है  ही  बहुत  से  लोग  यह  तक  देते  हें  कि  यह  जो  वायरलेस की  व्यवस्था  है  वह  नहीं  होनी  चाहिये कि

 जो  इनएक्सेसिबल  एरियाज  जहां  जंगल  जहां  पहाड़  वहां  पर  ही  होनी  चाहिये  ।  समय

 होता तो  में  fas  करने  का  प्रयत्न  करता  कि  यह  जो  बेतार  का  महकमा  है  यह  कितना  चम  खर्चीला

 कितना  एलिफ़ैंट  सक्षम  कितना  रिलायेबल  यानी  विश्वसनीय है  |

 में  वायरलेस  टेलीग्राफी को  श्राप  शुरू  करें  तो  जितना  कंसेशन  चैनल्स  के  भ्रमर  टेलीफोन  करने

 में  र  तार  भेजने  में  होता  हे  वह  दूर  हो  सकता  हू  क्योंकि  इसमें  तार  की  आवश्यकता  नहीं है  प्रौढ़

 ईथर के  अन्दर  इराता
 सीधा

 यह  आकाश  में  चल  जाता  है  ।  इसलिये बड़े-बड़े  शहरों

 में  बेतार  की  व्यवस्था  की  जाये  जेसे  दिल्‍्ली-कलकत्ता श्र भ्र  दिल्‍ली-बम्बई के बीच है तो के  बीच  है  तो  इससे

 बहुत  सी  जटिलतायें  ate  बहुतसी  कठिनाइयां  दूर  हो  सकती हैं  ।

 इस  सम्बन्ध में  मं  एक  बात  शर  कह  कर  समाप्त  करता  हूं  ।  दिल्‍ली  के  नज़दीक  गुड़गांव

 में  भारतीय  सेना  के  सिगनस  केन्द्र  से  एक  सेक्शन  में  हमारा  पी
 ०  एंड टी  ०  विभाग भी  काम  करता

 रहा है  पर  २८  भ्र  VE  अक्तूबर  की  रात को  वहां  आग  लग  गई  भारतीय  वायुसेना  का  करोड़ों

 का  नुकसान  हुआ  2-24  लाख  रुपयों  का  इस  डाक  तार  विभाग
 का

 भी  नुकसान  जहां

 तक  मुझे  मालूम  है  ।  लेकिन  wat  तक  वहां  संतोषजनक  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।
 पहले  चार

 फ़ीक्वेंसीज॒  के  संदेश  भ  जे  जाते  थे  wa  मुश्किल  से  तीन  फ्रिक्वेंसी  के  संदेश  भेजने  की  व्यवस्था  हो

 पाई  है  ।  इस  विषय  पर  म  इस  वास्ते  भी  ज़ोर  डालना  चाहता  हूं  कि  भ्र भी  हाल  में  कराची  में  एक

 कान्फ्रेंस  हुई  थी  जिस  में  बताया  गया  था
 कि

 जो  दक्षिण  पूर्वी  एशिया  यानी  साउथ  ईस्ट  एशिया  के

 लिये  इंटरनैशनल  मिटीरियोलौजिकल  ब्रॉडकास्टिंग  सर्विस  है  उसको  पाकिस्तान हम  से  लेना

 चाहता  है  कौर  उसके  पास  इसके  कारण  हैं  क्योंकि  हम  उस  व्यवस्था को  तरह  से  नहीं

 चला  पा  रहे  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व का  प्रदान  है  इस  वास्ते  मैं  अ्रन्रोध करूंगा च् करूंगा

 कि  बेतार  व्यवस्था को  बढ़ाने  से  जो  यह  मिटीरियोलौजिकल  ब्राडकार्स्टिंग  सिस्टम  है  जिसके  द्वारा

 हेम  दक्षिण  पूर्वी  एशिया में  सम्मानित होते  रहे  उसको  मूल्यवान संदेश  देते  रहे  उसकी  जोर

 पूरा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अन्त  उपाध्यक्ष  मै  आपको  धन्यवाद  देकर  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता

 ह् ट

 चौ०  रणवीर  fag  उपाध्यक्ष  समय  मुझे  दस  मिनट  का  दिया  गया

 ate इस  संचार  प्रौढ़  परिवहन  मंत्रालय  का  ताल्लुक  आसमान  श्र  पानी  कौर  गांवों  की

 गाड़ियों से  लेकर  हवाई  जहाज़ों  से  है  ।
 इन  चीजों  का  सम्बन्ध  गांवों  तथा  शहरों  सभी  से  है  ।

 इन  चीज़ों  से  लोगों  का  रोज़  का  वास्ता  रहता  है  ।
 इससे  पहले  कि

 मैं  पी०
 एंड  टी०

 के  महकमे

 के  बारे  में  कुछ  में  टूरिस्ट  महकमे  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |

 भाखड़ा  नंगल  के  पास  जो  गोविन्द सागर  वहां  टूरिस्ट्स के  उनके  देखने के  लिये

 एक  अच्छा
 स्थान  वह  भ्रामरी  का  एक  अच्छा  ज़रिया  बन  सकता  है  ।  वहां पर  साठ  मील

 की
 लेक  होगी  |  इस

 वास्ते
 मैं  चाहता हूं  कि  उसके  चारों  तरफ  रैस्ट  हाउसिस  बनाने का  इंतिज़ाम

 किया  जायें  |

 इसके  अलावा मैं  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  कैनाल  जो  कि  दुनिया  की  सब  से  बड़ी  कैनाल  बन

 रही  उसको  कांडला  से  जोड़ने  मे  लिये  ate  उसको  नैविगेबल  बनाने  के  लिये  आपको  कोई  न  कोई



 Soe  अनुदानों  की  मांगें  ४  eye

 ०  रवि  र a  |

 उपाय  अवश्य  सोचना  चाहियें  ौर  इसका  जरूर  इंतिज़ाम  करना  चाहिये  |  जब  यह  नहर  चालू

 हो  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  नैविगैबल बना  दिया  जाए
 ।

 मैं  यह  भी  चाहता  हं  कि  पंजाब  att  यू०  पी०  को  सीधे तौर  पर  जोड़ा
 जाना  चाहिय े।

 पंजाब से  यू०  पी०  कौर  य ू०  पी०  से  पंजाब  art  जाने  के  लिये  दिल्‍ली  खाने  आवश्यकता  नहीं

 रहनी  चाहिये  ।  सोनीपत से  होते  हुये  रोहतक  कौर  दूसरे  इलाके  जो  उनको  मेरठ  से  मिला

 दिया जाय  सनौर  यमुना  के  ऊपर  एक  नया  पुल  बनाया  जाना  मैं
 आशा  करता हूं  कि

 श्राप

 इस  झर  way  ध्यान  देंगे  |

 मैंने  देखा  है  कि  २७६  करोड़  रुपये  की  आपकी  रोड  की  स्कीमें  यह  रुपया  दूसरी  प्लान

 के  रखा  गया  था  लेकिन  विलेज  एप्रोच  रोड  कोआपरेटिव  स्कीम  जो  उसके  लिये  सात

 साल के  अन्दर  कोई १  करोड़  २०  लाख  रुपया  ही  रखा  गया  यानी  २०  लाख  रुपया  साल  उसके

 लिये  रखा  गया  मुझे  मालम  नहीं  मंत्री  महोदय  का  जो  हलका  वह  इस  रकम  का  इस्तेमाल

 कर  सकता  है  या  नहीं  कर  सकता  है  लेकिन  मैं  अकेला  २०  लाख  रुपया  अपने  हल्के  में  इस्तेमाल  करने

 के  लिये  तैयार  हूं  ae  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  वहां  के  लोगों  को  oe  हिस्सा  कम  से  कम

 से  देना भी  होगा  भ्र  यह  सब  कुछ  में  करने  के  लिये  तैयार  हू  प्रौढ़  इस  सारी  जिम्मेदारी को  महसूस

 करता हुं  ।..  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  रुपया  गांवों  की  सड़कों  को  जोड़ने  के  लिये  रखा गया  है  यह

 बहुत  है  इसको  बढ़ाया  जाना  चाहिये
 ।

 पी०
 एंड  टी०  की  रिपोर्ट  के  भ्रमर  यह  भी  दर्जे  है

 कि
 जहां  तक  भवन  बनाने  का  सवाल

 प्लानिंग  कमिशन  ने  चंकी  उस  रकम  में  कटौती  कर  दी  इस  वास्ते  हम  पर  यह  जिम्मेवारी श्री  गई

 है  कि  जब  हम  साबित  न  करें  कि  किसी  चीज़  की  इतनीਂ  आवश्यकता  है  कि  उसको  टाला  नहीं

 जा  सकता  तब  तक  उस
 रकम  को  बढ़ाया  नहीं  जा  सकता  है

 ।  q  =)

 हूं  कि  दिल्ली  से  हीਂ  पोस्ट  एंड  टेलीग्राफ  की  प्रा मदनी  शुरू  होती  है  यहीं  पर  ड्राप  देखें  तो  आपको

 पता  चलेगा  कि  ३००  श्रीमतियों के  काम  करने  के  लिये  सी
 ०  yo ०  प्रो०  बना  था  लेकिन  आज  वहां

 पर  १२००  आदमी काम  करते  हैँ  ।  उनके  लिये  मकान  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।
 ~  ~

 इसके  विपरीत  ३७

 रुपया  खर्चे  करके  डायरेक्टर  जनरल  के  दफ्तर  को  बना  दिया  गया  है  ।  वह  भीਂ  जरूरी हो

 सकता  है  पौर  वह  भी  बनना  चाहिये  था  लेकिन  जहां  झ्रामदनी  जो  झ्रामदनी  का  ज़रिया  उसकी

 तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।  यह  तो  उसी  तरह  से  मालूम  देता  है  Fa  यह  गिला  किया

 जाता  है  कि  देहात  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  वहां  के  लोग  कमाते  भ्र नाज देते  यानी

 यानी  देते  सब  चीजें  देते  लेकिन  फिर  भी  उनकी  कोई  परवाह  नहीं  करता  है  ।  इसी  तरह  से

 महकमों  की  बात है  ।  जो  कमाने वाले  महकमे  उनके  बारे में  किसी  को  कोई  few  नहीं

 नहीं  उनके  लिये  मकानों  की  प्र  न  इस  बात  की  फ़िक्र  कि  उनके  लिये  काम  करने  के  लिये

 जगह हो  पोस्ट  एंड  टेलोग्रीफ  डिपार्टमेंट की  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  जब  कि  इस  तरह  की

 किसी  चीज़  को  जस्टिफाई
 न

 किया  जाये  तब  तक  उसको  बनाया  नहीं  जा  सकता  है  ।

 प्लानिंग  कमिशन
 ने  पहले  पांच  साला  प्लान  में  एक  पैरा  लिखा  लेकिन चूंकि  समय  थोड़ा

 इसलिये  मैं
 उसको  पढ़ना  नहीं  चाहता  लेकिन  उसमें  लिखा  gar  है  कि  पी०  एंड  टी

 ०  के  ७

 के  मुताबिक दफ्तर  के  लिये
 जो

 जगह  की  कमी  है  वह
 ७

 लाख  ६२  हज़ार  ६५५  स्क्वयर फीट की है फीट  की  है  ।

 उस  जब  यह  अंदाज़ा  लगाया  गया  था  तब  कोई  १  लाख  ६२  हज़ार  व्यक्ति  उनमें  काम  करते  थे

 लेकिन  राज  उनकी  तादाद
 ३

 लाख६२  हज़ार  के  करीब  हो  गई  यानी  दुगने  आदमी  हो  गये

 प्लानिंग किसान  ने  ठीक  अपनी  रिपोर्ट  में  लिखि  था
 कि

 जगह  की  जब  कमी  होती  है  तो  काम



 १४  १८८१  अनुदानों  की  मांगें  3६५

 करने  की  जो  शक्ति  है  उस  पर  बुरा  पड़ता  मुझे  पता  नहीं कि  जो  रुपया  इस  काम

 के
 लिये  रखा  गया  उसमें  से  कितना

 वच
 किया  गया

 कितना  इस्तेमाल  हुमा है  ।  अभी

 मेरे एक  साथी  ने  इसका  जिक्र  किया  लेकिन  इसमें  यह  लिखा  हुजरा  है  कि  PeU—Ye HF YrN के  अन्दर

 कोई  पांच  जगहों  पर  दफ्तर  बनने  प्यार  जगहों  पर  स्टाफ  ae  बनने  थे  ।  इसके  अलावा

 १९५७-५८  में  २४  जगहों  पर  दफ्तर  बनने  पेश  १९  जगहों  पर  मकानों  की  बिल्डिंग्स  इत्यादि

 बननी थी  मुझे  पता  नहीं  कहां  तक  ये  जगह  बनी  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  पिछले  साल  सही  तौर

 पर
 लाल  बहादुर  जी  ने  गिला  किया  था

 कि  जो
 सी

 ०  पी०  डब्ल्यू०  डी०
 का  महकमा है  वह  डाक  तार

 विभाग को  सहयोग नहीं  देताहै  में  चाहता  हूं  कि  अगर  डाक  तार  विभाग के  साथ  मकान  बनाने

 वाले  महकमे  को  श्राप  जोड़  नहीं  सकते  तो  कम  से  कम  श्राप  यह  तो  करें  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 जितने  मकान  हूं  उनके  इन्दर  जो  डाक  ate  तार  विभाग  के  भाई  नौकर  हैं  उसमें  उनका

 भी  हिस्सा  रख
 दें

 ।  भ्र भी  मैंने  सुना  है  कि  जो  भाई  डाक  तार  महकमे में  काम  करते  हैं  कौर  सन्‌

 PEVW-2EWY  से  नौकरी  में  उनमें  से  बहुत  से  एस  हैं  जिन  कों  मकान  नहीं  मिला

 लेकिन  उसी  के  मुकाबले  म॑  जो  दूसरे  महकमों  में  नौकर  हैं  वह  सन्‌  PRY R-UY H के  उनको

 मकान सिल  गये  हैं  ।  इस  महकमे  के  काम  को  देखा  जाय  तो  इस  महकमे  के  ऊपर  ११०

 करोड़  रुपया  ऐसा  लगा  च  है  जिस  पर  ब्याज  लिया  जाता  है
 |  इस  महकमे  का  जो  एक्यूमुलेटड

 सप्लेंस है  वह  २३  करोड़  से  ज्यादा है  ।  मैं  समझता हूं  कि  इस  महकमे  में  काम  करने  वालों  का  देश

 के  ऊपर  हम  थ  देश  को  यह  मानना  जैसा
 कि  मंत्रालय की  रिपोर्ट  में  दिया

 हुआ  कि  कोई  वजह  नहीं  है  कि  उन  के  लिये  मकान  या  दफ्तर
 न

 बनाये  जाये
 ।  उन  के  मकान

 और  दफ्तर बनान  की  तरफ  हम  को  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 प्लानिंग  कमिशन  ने  जो  रिपोर्ट  लिखी  है  उसके  बारे  में  मैं  ने  से  कहा  ।  में  चाहता  हूं

 कि  इस  देश  के  भ्रमर  जो  डाकखानों  की  हालत  है  उसके  ऊपर  भी  जरा  गौर  किया जाय

 बहुत  गया  ७ इम  एटम  बम  की  बात  करते  लेकिन  राज  हमारे  देश  में  देहातों  की
 क्या

 हालत  इस  देश  के  भ्रमर  १६६५५  गांव  ऐसे  हैं  जिन  के  पास  हफ्ते  से  ज्यादा  देर  में  डाक

 जिन  के  पास  हफ्ते  में  डाक  पहुंचती  है  उनकी  संख्या  १  लाख
 ८

 हजार  या  शायद  इससे  कुछ

 ज्यादा
 जिन  के  पास  हफ्ते  में  दो  दफा  डाक  पहुंचती  है  वह  १  लाख  ७२  हजार

 जिन

 गांवों के  पास  हफ्ते  में  तीन  दफा  डाक  पहुंचती  है  उन  की  संख्या  १  लाख  ५१  हजार  है
 ।

 मैं  चाहता

 हूं कि  जहां  इस  महकमे  के  कारनामे  बहुत  बड़े-बड़े  हैं प्र ौर  उसने  बहुत  बड़ा  काम  किया  है  वह  गांव

 की  तरफ  भी  ज्यादा  ध्यान दे  ।  वैसे  उस  का  ध्यान  गांवों  की  तरफ  बहुत  लेकिन  जितना  ध्यान

 होना  चाहिये उससे  कभी  कम  ही  मालूम  होता  है
 ।  इस  महकमें  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  उस  के  कास

 में  बढ़ोतरी हुई  है  ।  लेकिन  सब  से  ज्यादा  बढ़ोतरी  जिस  चीज  में  हुई  है  वह  ट्रंक  काल्स  के  मुताल्लिक

 सन्‌  PEIG—-RE  में  जो  ट्रंक  काल्स  की  तादाद  थी  कौर  जो  तादाद  है
 उस

 का
 रेडिया

 देखा  जाय  तब
 तो

 उस  का  काम  बहुत  ज्यादा  नहीं  प्उ उचना ह  ।  मैं  समझता  हूं  कि  एक  यह  बहुत  बड़ा

 कारण  है  कि  ट्रंक  काल्स  के  बारे  में  शिकायतें  भरा  रही  हैं  ।:  उसके  भ्रमर  की  शिकायतों को  दूर  करने

 की  कोशिश  हमें  करनी  चाहिये  ।  भ्रांत में  मैँ  यही  कहना  चाहूंगा  कि  पोस्ट  ऐंड  टेलिग्राफ  महकमे

 में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उन  के  दफ्तर  का  इन्तजाम  तो  किया  ही  लेकिन  उनके  लिये  मकानों

 का  भी  इन्तजाम किया  जाय

 1  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  )  :
 उपाध्यक्ष  डाक  तथा  तार  विभाग

 के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि

 धौर  में
 स्थानीय

 टेलीफोनों की
 फीस

 faa  अंग्रेजी  में



 VER  ४  PEE

 इला  पाल चौ

 में  ग्रस्त है  ।  कलकत्ता  में
 उन

 लोगों  को  जिसके  पास  अपना  टेलीफोन  हैं  १०  काल
 के

 लिये  एक

 रुपया  तथा  अरन्य  व्यक्तियों  को  ८  काल  के  लिये  एक  रु०  देना  होता  है  |  बम्बई १०  काल के  लिये

 एक  रु०  देना  होता है  |  दिल्‍ली  जिनके  पास  टेलीफोन है  उन्हें  एक  मास  २००  काल  के

 लिये  कुछ  नहीं  देना  पड़ता  ।  इनके  वे  १०  काल  के  लिये  एक  रु०  देते  हैं  |

 में  सांविधिक  टेलीफोन  हैं  at  वहां  सर्वाधिक काल  होती  हैं  एवं  यदि  दर  में  परिवर्तन नहीं  हो  सकता

 तो  कम  से  कम  कलकत्ता के  साथ  भेदभाव  तो  नहीं  होना  चाहिये  ।

 जहाज़ों  ais  के  बारे  में  मैं  श्री  रघुनाथ  सिंह  के  विचारों  से  सहमत  gs)
 विरोधी रोध

 सदस्यों  ने  कहा  था
 कि

 कलकत्ता  बन्दरगाह  में  मिट्टी  निकालने  की  आवश्यकता  है  इसलिये  इसका

 विकास  न  किया  जाये  ।  परन्तु  संसार  के  सारे  बन्दरगाहों से  मिट्टी  निकाली  जाती  है  ।

 कलकत्ता एक  प्राकृतिक  बन्दरगाह  है  |  इस  सारे  मामले  पर  समन्वित  दृष्टि से  विचार  किया  जाना

 चाहिये  भेदभाव न  होना  चाहिये  ।

 पर्यटन  के  बारे  यदि  सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  का  एक  उपभाग  पर्यटन  विभाग  के  झ्र घिन

 काम  करे  तथा  कुछ  प्रचार  करे  तो  हमारा  प्लेट  प्रचार  अच्छा  होगा  |  यही  बात  डाक  तथा  तार

 विभाग  की  इमारतों  पर  लागू  होती  हैं  ।  यदि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  श्रीवास  मंत्रालय

 का  एक  उपभाग  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  अधीन  काम  करे  तो  इमारतें  शीघ्र  ही  हो

 यें  ।
 नौवहन  के  बहुत से  मामलों के  बारे  में  कार्यवाही करने  के  लिये  हमें एक  नौवहन

 विभाग  की  आवश्यकता है  |  इसके  afar मैं  देखती  हूं  कि  ३०,  १३,०००  रु०  शझ्रधिकारियों

 के  वेतन  शादी  पर  व्यय  किये  गये  हैं  |  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  भ्रांत  ध्यान  देंगे  यह  धनराशि

 व्यक्तियों से  पूछ  ताछ  करने  तथा  पर्यटकों  को  सहायता  देने  वाले  प्रति  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों

 मोदी  जाती  मैं  यह  भी झ्ाद्या  करता हं  कि  वह  विदेशों  में  भी  पर्यटक  विभाग  खोल  जो

 श्रेय  रूप  से  भारत  में  पयंटक  विभाग  के  ala  होंगे  ।

 यात्रा  एजेन्टों  की  श्न्तर्राष्ट्रीय  संस्था  तथा  ‘wax  ट्री स्पोर्ट  झ्रसोसियेशन  फेसिलिटेशन

 ने  भ्रपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  पर्यटकों  के  साथ  विधि  खंडन  करने  वालों  का  सा  नहीं  शझ्रपितु  माननीय

 अतिथि का  सा  व्यवहार किया  जाना  चाहिये  यदि  वे  फिल्म  या  एसी  कोई  वस्तु  ले  जाते

 हैं  जिसके वे  इरादी  जैसे  तो  उन्हें  ले  जान  की  अनुमति  होनी  चाहिये  ।  श्रीमान  मद्यनिषेघ

 तथा  पर्यटन  साथ-साथ  नहीं  चलते  ।  तरन्त में  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जिन  तीन  रूपों  में  पेंशन

 पर  धन  व्यय  होगा  उनमें  बंगाल  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  बंगाल  में  दार्जिलिंग झर  कौलिम्पोंग

 सहित  कई  स्थान  पर्यटकों  के  लिये  झ्राकर्षण  के  स्थान  हैं  ।  बंगाल  में  दार्जिलिंग अत्यन्त  मनोरम

 पहाड़ी है  मैं  चाहती हूं  कि  पर्यटन  विकासਂ  परिषद्‌  की  बैठक  कभी  दार्जिलिंग  में  हो  |  यदि

 यंह  दार्जिलिंग  में
 न

 भी  हो  सके  तो  दार्जिलिंग  रोड  से  नीचे  छोटे  शर  बहुत  ही  उपयुक्त  स्थान

 हैं  तथा  मैं  मंत्री  महोदय  के  लिये  उनका  पता  लगाऊंगी ।

 करने  के
 इच्छक  eat  को  आकर्षक  जैसे  शादी  दिखायें  जाने  चाहिये  ।  wet a

 मैं  चाहती  हूं  कि  विदेशी  cleat  के  मार्ग दर्शकों के  लिय  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था होनी  चाहिये

 went को
 किसी  बात  के  बारे  में  ठीक

 व
 उचित  रूप  से  बता  सकें

 ।

 मेरा  ख्याल
 है  कि  यदि  हम

 पर्यटन
 का

 विकास
 कर  लें  तो  हम  संसार  मित्रता  प्राप्त  कर  सकेंगे

 क्योंकि  यह  भूमि  बहुत  ही  श्रमिक
 व

 मनोरम  है  ।



 ack
 )

 अनुदानों  की  मांगे  ि

 Ao  To  सिंह
 ०

 बिष्ट  )
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  तिब्बत  की  हाल  की  घटनाओं  से

 क्षेत्रों का  जो  उत्तर  प्रदेश  तथा  तिब्बत  a  नैपाल  को  सितारों  पर  शेष  देश  में  से  परिवहन  तथा

 वार  सम्बन्ध  ट्ट  गया  हूँ  ।  पट्टी  कौर  युद्धकाल  की  दुष्टि  से  हलद्वानी  में  हवाई

 नाना  महत्वपूर्ण  ह  इससे  भी  प्रतीक  महत्व  सड़कों  का  है  ।  यह  सच  है  कि  रनकपुर  से  श्रसकोट  तक

 क
 सड़क  है  परन्तु  इसके  बहुत  विस्तार  की  आवश्यकता  है  एवं  पिथौरागढ़  कौर  प्रेसकोट  के  बीच

 गया  कच्ची  है  तथा  खुले  मौसम  में  ही  प्रयोग  हो  सकती है
 ।

 अब  इसको fag  झील
 दर्रा

 या  कम  से

 शम  गख्यांग  तक  बढ़ाने  का  समय  गया  है  ।  यह  सड़क  अ्रत्मोड़ा  से  भी  मिलाई  जानी  चाहिये  ।  इसी

 अकार  लोहाघाट  से  पुल  हिन्डोला  तक  भी  सड़क  बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  नेपाल  से  हमार  व्यापार  में

 सुविधा  हो  ।

 टेलीफोन  तार  की  स्थिति  तो  और  भी  बुरी  है  ।  पिथौरागढ़  जो  सीमान्त  सब  डिवीज़न

 का  मुख्य  नगर  टेलीफोन  नहीं है  ।  तिब्बत  की  घटनाओं  की  दृष्टि से  हमें  सीमान्त  क्षेत्रों  पर

 सीघा  सम्पर्क  रखना  चाहिए  ।  इसके  पहाड़ी  इलाकों  में  डाक  कौर  अधिक  बार  बांटी  जानी

 चाहिये  ।

 ग्रस्त  में  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  डाक  तथा  तार  निदेशालय  के  शिकायत  संस्था  बन्द  करने

 के  निर्णय  की  are  प्राकर्षित  करता  हूं  |  यह  उल्टी  कार्यवाही  है  एवं  इस  पर  पुर्निवचार  किया  जाना

 चाहिये  |  यह  संस्था  इससे  पूर्व  श्री  किदवई  ने  खोला  था  कौर  इसका  उद्देश्य  जनता  की  शिकायतों  को

 शीघ्र  निपटाना  था  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संस्था  से  विभाग  में  श्रीगणोश  की  भावना  फैली  एवं  अ्रधिकारी

 वर्ग  इसे  सहयोग  देता  प्रतीत  नहीं  होता  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संस्था  की

 स्वाधीनता क्यों  समाप्त  की  जा  रही  है
 ।

 इसके  भ्नतिरिक्त  मेरा  विचार  हैं  कि  सरकार  को  डाक  तथा

 तार  बोर्ड  की  स्थापना पर  विचार करना  चाहिए  |  रेलवे  बो  की  स्थापना  के  उपरान्त
 ब्रिटिश  अधिकारियों  ने  मत  प्रकट  किया  था  कि  बहुत  अधिक  अधिकारों  वाला  ऐसा  बोड़  स्थापित  करके

 जिस  पर  सचिवालय का  नियन्त्रण  नहीं  गलती  की  है  ।

 शनी  राजेन्द्र  सिह  :
 यह  कहा  जाता  है  कि  हम  आयोजित  et  व्यवस्था  के  युग  में  रह

 रहे  तथापि  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  देश  में  परिवहन  के  विभिन्न  साधनों  में  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।

 योजना  भ्रायोग  ने  देश  के  शी  धन  औरौद्योगीकरण  के  लिये  परिवहन  के  साधनों  का  विकास  करना  झ्रावश्यक

 समझा
 है

 ।
 मैं  श्री  रघुनाथ  fag  जी

 की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  रेल  तथा  मार्ग  परिवहन  का
 विकास

 होने  पर  तटीय  नौवहन  की  प्रगति  पर  आघात  होगा  कौर  उसका  विकास  नहीं  हो  पायेगा  ।  इसके
 रीत  अमेरिका  में  हम  देखते  हैं  कि  रेल  तथा  मार्ग  परिवहन  के  साथ-साथ  तटीय  नौपरिवहन  का  भी

 समान  गति  से  विकास  esr  है  ।

 तटीय
 नौपरिवहन  का  विकास  करना  हमारे  राष्ट्रीय  हित के  लिये  भ्रावस्यक है  ।  सुरक्षा  तथा

 भारत  के  पड़ौसी  देशों  यथा  इंडोनेशिया  इत्यादि  से  व्यापार  करने  के  लिये  भी  हमें  अपना  तटीय

 जहाज़ी  बेड़ा  बढ़ाना  चाहिये  ।  इस
 सम्बन्ध  में  हमने

 ४  .  १२  लाख  टन  का  लक्ष्य  रखा  था
 ।  इस  समय

 कुल
 केवल  २.५८  लाख

 टन  है  जो  १९५४  से  २०,०००  टन  कम  है  ।

 इसीलिये
 तटीय  जहाजों  को

 १६
 लाख  टन  कोयला  ढोना  होता  है  ।  रेलवे  यह  सारा  कोयला  नहीं

 ढो
 सकती ~

 रेल-जलयान  समन्वय  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  तटीय  नौपरिवहन  की  वर्तमान

 लदाई  क्षमता  जो  २५
 लाख  टन  है  उसे  बढ़ा  कर  हमें

 ४०
 लाख  टन  कर  देना  चाहिये  ।



 CEES  अनुदानों  की  मांगें  ४  ्य  gene

 [at  राजिन्द्र

 यह  भी  शोचनीय  बात  है  कि  इन  तटीय  जहाजों  से  जो  कोयला  ग्र  नमक  ढोया  जाता  था  उसकी

 राशि  भी  घटती  जा  रही है  ।  इसका  यह  तात्पय  कभी  न  समझा  जाय  कि  मैं  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 वकालत  कर  रहा  हूं  ।  यद्यपि  सरकारी  क्षेत्र  का  कार्य  नौकरशाही  तरीके  से  चल  रहा  है  उदाहरणार्थ

 रेलवे  मदरास  में  कोयला  उतरवाने  के  लिये  झ्रावश्यक  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  कर  पा  रही  है
 ।

 मेरा

 निवेदन  है  कि  हम  परिवहन  सम्बन्धी  नीति  पर  सावधानी  से  विचार  करें  ।

 मेल कोटे  (  :
 मैं  केवल  यह  बरत  पूछना  चाहता  हुं  कि  सैनिक  उड्डयन  विभाग

 के  ज्येष्ठ  क्लर्कों को  ज्येष्ठा  इत्यादि  निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  किया  गया  हैं  या

 इस  प्रदान  से  बहुत  अधिक  कर्मचारी  सम्बन्धित  हैं  मैं  मन्त्रालय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इसका

 तत्काल  निर्णय  करें

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों  को  मांगों  पर  निम्न लि  खित  कटौती
 प्रस्ताव  दौर

 प्रस्तुत  किये  गये

 कटौती

 सख्या  प्रस्ताव  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  अ्राघार  कठौती  की  राशि

 सख्या

 प्र  १३८४  श्री स० ०  म०  बनर्जी  कर्मचारियों  की  यूनियनों A  बाहर

 के  व्यक्तियों के  किसी  पद  पर  १००  रपये

 रहे  चले  भराने  पर  प्रतिबन्ध

 ठ्  १ ३८१७  श्री  स०  म०  बनर्जी  डाक  व  तार  कर्मचारियों  पर  ae

 कारी  कर्मचारी  झ्राचार  नियमों

 के  नियम  गए  कौर  ४-बी  १००  रुपये

 का  लागू  किया  जाता
 ।

 तथा  संचार  मंत्री  (ait ao स०
 का०  :  इस  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों

 सभा
 के

 सदस्यों  ने  जो  रचनात्मक  सुझाव  दिये  उनके  लिये  मैं  उनका  कृतज्ञ  हूं  ।  मेरे  सहयोगियों

 ने  कुछ  भ्रालोचनाओं का  उत्तर  दिया  हैँ  ।  मैं  नवरात्र  बातों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |  तथापि

 इसके  पुर्व  मैं  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  के  कार्यों  का  संक्षेप  में  वर्णन  करूंगा  यह  मन्त्रालय  बहुत  बड़ा

 है  तथा  इसके  विभाग  कौर  कार्यਂ  सुदूरवर्ती  प्रदेशों  तक  फैले  हुए  हैं  ।  इसलिये  यह  सम्भव  है  कि  एक  क्षेत्र

 में  जितनी  कुशलता  से  ars  होता  हैं  उतना  दूसरे  क्षेत्र  में  नहीं  होता  हो  |  इसलिये  यदि  मैं  किसी
 नीय

 सदस्य  की  झ्रालोचना  का  उत्तर
 न

 दूं  तो  उसे  उपेक्षा  न  समझा  जाय  यदि  मैं  इस  अल्प  समय में

 इसका  उत्तर
 न

 दे  सकूं  तो  माननीय  सदस्यों  को  उनकी  आलोचनाओं  के  सीधे  उत्तर  भेज  दिये  जायेंगे  ।

 में  सर्वप्रथम  बहुत  सामान्य  तथा  अ्रत्यन्त  लाभकारी  विभाग  डाकखाने  को  लूंगा  |  डाक  तथा  तार

 सेवाओं  में
 इस

 वर्ष  चतुर्दिक  प्रगति  हुई  है  ।
 आलोच्य  वर्ष  में  तीन  हजार  से  अधिक  नये  डाकखाने  खोले

 गये  हैँ  तथा  शाखा  डाकखानों
 को

 उप-डाकखाना  बनाया  गया  है  ।  तथा  उप  डाकखानों  तथा  बड़ी  श्रेणी

 के  डाकखानों  को  श्रीराम  सुविधायें  प्रदान  की  गई  हैं
 ।

 ा

 मर  अंग्रजी  में



 श  १८८१
 )

 अ्रनुदानों  की  मांगे  CIEE

 विभिन्न  स्थानों  में  डाकखाने  खोलने  के  लिये  आलोचनायें  हुई  हैं  तथा  कटौती  प्रस्ताव  रखें  गये

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  कई  प्रश्नों  के  उत्तर  दिये  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकखाना  खोलने  के  लिये  यह

 मानदण्ड  रखा  गया  हूँ  कि  वहां  दो  मील  के  दायरे  में  २,०००  की  आबादी  हो  पौर  तीन  मील  तक  की  दूरी

 तक  कोई  डाकखाना न  हो  |  पिछड़े  क्षेत्र  में  हम  उक्त  शर्तों  को  भी  ध्यान  में  नहीं  रखते  हैं  वहां  केवल

 सान  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  हमने  Hal  हाल  में  इस  नीति  को  कौर  भी  उदार  बना  दिया  है  प्रौढ़

 कहा  है  कि  जिन  गांवों  में  सामुदायिक  परियोजना  या  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  का  मुख्य  कार्यालय  होगा

 या  जहां  जिला  शो  या  राज्य  सरकार  द्वारा  संचालित  कोई  स्कूल  होगा  वहां  यदि
 दो

 मील
 की

 दुरी  तक

 कोई  डाकखाना  नहीं  होगा  तो  वहां  भी  डाकखाना  खोल  दिया  जायेगा  ।  गांवों  में  पहिले  से  अधिक  बार

 डाक  वितरण  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 १९४७  में  देश  में  डाकखानों  की  संख्या  २२,०००  जबकि  इस  समय  देश  में  ६४,०००

 खाने  हैं  ।  बारह  वर्ष  की  ग्रुप  प्रविधि  में  इतनी  प्रगति  करना  कोई  मामूली  बात  नहीं  है  ।  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  की  अवधि  के  अन्त  तक  डाकखानों  की  संख्या  Q¥,oo00  हो  जायेगी
 |

 तृतीय  योजना  के

 अन्त  तक  इसकी  संख्या पाया  १,००,०००  हो  जाय  |  इस  प्रकार  पांच  छ  गांवों  के  बीच  एक

 साना  खुल  जायेगा  |

 श्री  वाजपेयी  ने  डाकखानों  के  काम  की  आलोचना  की  है  ।  मैं  उन्हें  डाकखानों के  काम  के

 बारे  में  कुछ  बताऊंगा  जिसको  ध्यान  में  रखते  हुए  श्राप  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  वे  गलतियां  कितनी

 मामूली हैं  ।  तथापि  मेरे  कथन  का  यह  तात्पयें  नहीं  है  कि  हमें  सुधार  करने  का  प्रयत्न  नहीं  करना

 चाहिये  ।  हमें  सदन  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  ये  गलतियां  न  होने  पावें  तथापि  डाकखाने

 में  कराने  वाले  पत्रों  की  संख्या  प्रति  माह  R8,2V,E¥,000  कौर  पोस्टकार्ड ों की  संख्या  20, &% 05,000

 हैं  ।

 रजिस्टडें
 व

 बुक  पोस्टों  की  संख्या  १६०  लाख  है
 ।

 काम  की  इतनी  भ्र धिक ता
 को

 ब्यान
 में

 रखते  हुए  श्राप  समझ  सकते  हैं  कि  यदि  कुछ  भूलें  कौर  कठिनाइयां  होती  हैं  तो  वे  तुच्छ  हैं  यद्यपि

 दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब  मैं  वित्तीय  परिणामों को  लेता  हूं  सभा  को  ज्ञात  है  कि  Pexo-Xs A AVM : Saal में  मुख्यत  :  टेलीफोनों
 के

 झन्तगेत
 ३७१

 लाख  रुपये  का  विशुद्ध  लाभ  रहा  था
 ।

 जब  कि  हमने  केवल  २३५  लाख  रुपये

 राशि  बजट  में  रखी  थी  ।  लेकिन  संशोधित  प्राक्कलन  ५
 करोड़  तक  पहुंच  गये  थे

 ।  कई

 वर्षों  बाद  डाकखानों  को  कुछ  लाभ  हु  ।  वस्तुतः  यहां  मंत्री  तथा  मंत्रालय  के  लिये  ही  नहीं

 देवा  के  लिये
 भी

 प्रसन्नता  की  बात  है  ।  इस  afer राशि  का  ५०  प्रतिशत  सामान्य  खराब  मद  में
 में

 डाला
 जायेग

 यह  हमारे  लिये  गौरव  का  दिन  होगा  ।  मुझे  पुरी  आशा  है  कि  इसी  प्रकार

 कुशलता  में  वृद्धि  होने  तथा  कर्मचारियों  द्वारा  अधिक  काम  करने  पर  हम  सामान्य  राजस्व  में  ५

 विभाग  की  वित्तीय  व्यवस्था  को  देखते  हुए  तथा  झ्र धिक  लाभ
 की

 संभावनाओं  को  देखते  मै

 की  विकास  योजनाओं  पर
 आशा  करता  हूं  कि  सभा  तथा  योजना  झ्रायोग  तथा  सभा  विभाग

 करेगी  |
 उदारता  से  विचार  करेगी  तथा  उनके  लिये  उपयुक्त  वित्त  की  व्यवस्था

 कयों कि  होता
 यह  है  कि  हमारे  विभाग  की  मांगों  को  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता

 उन्हें  सर्वोच्च  पूर्ववर्तिता
 नहीं

 दी
 जाती  se  इस  आघार  पर  कभी  उन्हें  स्वीकार  भी  कर  दिया

 जाता है  ।

 वस्तुत
 :

 विभाग  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा  है  कि  टेलीफोन  प्रफुल्ल  में  संशोधन  कर

 भ्र पनी  विस्तार  योजनाओं
 का

 व्यय  स्वयं  पर  कर  सके  ।  इससे
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 सामान्य  राजस्व
 की

 राशि  ये  भी  वृद्धि  होगी  मैं  area  करता  हूं  कि  सदन  के  दोनों  पक्ष  इस  प्रस्ताव

 का  समर्थन  करेंगे  ।.  प्रफुल्ल  दरों  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  नहीं  किया  जायेगा
 कि

 उससे  किसी  पर

 अनुचित भार  पड़े

 au  अधिक  शक्तिशाली  सर किटों  की  व्यवस्था  कर  ट्रंक  टेली  फोनों  में  शी  घनता  लाने  के

 कलकत्ता  दिल्‍ली  बम्बई  को  मिलाने  वाली  ८  करोड़  की  लागत  से  एक  महत्वपूर्ण  को-एक्सियन

 केवल  योजना  प्रारम्भ  कर  रहे  हैँ  ।  ट्रंक  काल  संबंधी  कठिनाइयों  की  शिकायतें  सभा  में  की  गई  हैं
 ।

 में  इन  कठिनाइयों  को  यथाशीघ्र  दूर  करना  चाहता  हूं  ।  कई  बार  सभा  में  इस  प्रकार  के  प्रश्न  पूछें

 गये  कि  क्या  तार  इत्यादि  काट  दिये  गये  थे  इत्यादि  |  इसलिये तार  विशेषत :  टेलीफोन

 पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिये  को-एक्सल  केबल  योजना  प्रस्तावित  की  जा  रही  है  ।  यदि  विदेशी

 मुद्रा  संबंधी  कठिनाइयां  नहीं  होती  तो  इस  संबंध  में  पर्याप्त  प्रगति  हो  गई  होती  इस  समय  योजना

 की  स्थिति इस  प्रकार  है  ।

 यह  काम  पिछले  वर्ष  प्रारम्भ  किया  गया  था  |  दिल्‍ली  आगरा खंड  का  काम  समाप्त  हो

 गया है  1  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  तक  दिल्‍ली-प्रासनसोल  खंड  का  काम  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 विदेशी  मुद्रा  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  शरारा  बम्बई  खंड  का  काम  तीसरी  योजना  की

 अवधि  में  ही  शुरु  किया  जा  सकेगा  |  वस्तुत :  दिल्‍ली  बम्बई  ae  कलकत्ता  का  एक  त्रिकोण  है  |

 इनके  बीच  के  समस्त  नगर  इस  योजना  के  जायेंगे  ।  इस  प्रकार  लगभग  श्रद्धा  देश

 इस  योजना के  अ्रन्तगंत  भरा  जायेगा  ।  इन  को-एक्सियन  केबलस  के  लग  जाने  के  बाद  कार्य

 अधिक  सुचारु  रूप  से  हो  सकेगा  ।

 अब  मैँ  दूर  संचार  सेवाओं को  लेता  हूं  ।  दूसरी  योजना  का  मुख्य  लक्ष्य  यह  था  कि  ग्रामीण

 तथा  wa  क्षेत्रों  को  तार  तथा  टेलीफोन  की  सुविधायें  प्रदान  की जायें ।

 टेलीफोन  की  व्यवस्था  करने  संबंधी  नीति  भी  पर्याप्त  उदार  कर  दी  गई  है  ।  इस  संबंध

 में
 विभाग  ५०००

 से  अघिक  १  वाले  स्थानों  में  १०००  रुपये  घाटा  खाने  को  तैयार  ge4s

 के
 अंत  तक

 ८५७
 तार

 ७७३
 पब्लिक  काल  श्राफीसेज और  २७३  नये  टेलीफोन दफ्तर  खोले

 गये है  ।  इससे  सभा
 को

 ज्ञात  होगा  कि  पहिले  की  प्रपेक्षा  यह  प्रगति  पर्याप्त  संतोषजनक  रही  है  ।

 प्रगति  निरंतर  बढ़ती  जा  रही  है  |

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  ७२,०००  मील  तार  की  लाइन  लगाई  गई  ।  €८,०००

 टेलीफोन
 दिये  गये  ।.  हम  चाहते  है

 कि
 दूसरी  योजना  के  sig  तक  हम  साढ़े  चार  लाख  टेलीफोन

 दे  सकें
 ।.  विदेशों

 की
 तुलना  में  यह  संख्या  नगण्य  प्रतीत  होती  है  ।  केवल  न्यू  याक  मे  २०  लाख

 टेलीफोन  हैं  ।.  लन्दन  में  भी  लगभग  इतने  ही  फोन  हैं  ।  श्री  :  इन  झ्रांकड़ों  को  अत्याधिक नहीं

 कहा  जा  सकता  re  |
 तथापि  विदेशी  मुद्रा  तथा  अन्य  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  प्रशंसनीय

 कहा  जा  सकता  है  ।

 आपरेटरों  के  द्वारा  नम्बर  मांग  कर  सीधा  डायल  करने  की  सेवा  को  भी  कई  केन्द्रों  में  लागू  कर

 दिया  गया  है
 ।

 इससे  आपरेटर  के  कार्य की  मात्रा  में  ४०  से  ६०%,  तक  विकास  हो  गया  है
 ।

 हम
 इसਂ  पद्धति  को  भारत  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्वचालित

 केन्द्रों  वाले  क्षेत्रों के  मुख्य
 सरकिटों  में

 लागू  करना
 चाहते

 इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  यदि  हम  बम्बई  चाहत  हैं  तो  सीधे  दिल्ली  से  बम्बई

 का  नम्बर
 मिलाया

 जा
 सकेगा

 ।  इससे  बहुत  समय  की  बचत  होगी  ।.  यह  योजना  कुछ  समय  से  काम

 कर  रही  है  लेकिन  हम  चाहते  हैँ  कि  इसमें  समय  की  शौर  बचत  हो
 ।
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 बड़े  नगरों  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  को  लाइन  खाली  नहीं  रहतो  है  ।  वस्तुत  :  दिल्लो

 में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि दिल्‍ली  की  जरा  सी  बात  को  भी  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  जा  सकता

 वस्तुत  :  मंत्रालय यह  चाहता  है  कि  हम  दिल्‍ली  के  संबंध  में  किसी  को  कुछ  कहने  का  प्रचार

 न  देवें  ।  यहां  की  मांग  का  अनुमान  कम  लगाने  के  कारण  कठिनाइयां  पैदा  हो  गई

 पि  हमारा  विश्वास  है  कि  हम  एक  वर्ष  से  कम  समय  में  ही  हम  भ्रपनी  क्षमता  में  विधि  कर  लेंगे  |

 दूर  संचार  के  संबंध  में  भारतोय  टेलीफोन  उद्योग  ने  संतोषजनक  प्रगति  को  है  ।  कारखाने

 के  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गये  हैं  ।
 विकास  कार्यों  की  गति  में  वृद्धि  होने  से  लक्ष्यों  में  भी

 पर्याप्त  विधि हो  गई  है  PeYG-YE  में  ८४,०००  टेलीफोन  उत्पादनों  का  लक्ष्य  रखा  गया  था

 जो  १९४९-६०  में  बढ़  कर  २०००  हजार हो  गया  है  ।  अब  हम  विदेशों में  अपन  टेलीफोनों की

 बिक्री  के  लिये  बाजार  ढूंढ़  रहे  हैं  जिससे  हम  उत्पादन  में  भ्रातृ  वृद्धि  करें  ।

 माग  संकेत  उपकरण  अब  हमारे  देश  में  बनने  लगे  हें  |  अत  :  उनको  विदेशों  से  मंगाने  की

 आवश्यकता नहीं  रह  गई  है  रेलवे  कन्ट्रोल  टेलीफोन ों का  भी  निर्माण  हमारे  देश  में  होने  लगा  है  ।

 निस्संदेह  इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  का  कार्य  बहुत  प्रशंसनीय  रहा  है  |

 दूर  संचार  की  प्रगति  का  एक  संतोषजनक  पहलू  यह  है  कि  स्वदेशी  उत्पादन  का  क्रमश

 पर्याप्त  विकास  हो  गया  है  जिसमें  हमारी  टेलीफोन  पद्धति  विदेशी  मुद्रा  पर  अ्रपेक्षाकृत  कम  निर्भर

 रहती है  ।
 यद्यपि  इस  बात  का  प्रचार  नहीं  किया  गया  तथापि  इससे  हमारी  प्रगति  पर  बहुत  प्रभाव

 पड़ता है  ।  इसका  दायित्व  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज
 र

 डाक  तथा  तार  कमंशाला
 पर

 ही  नहीं

 है  अपितु  इस  संबंध  में  डाक  तथा  तार  निदेशालय  के  दूर  संचार  गवेषणा  विभाग  ने  महत्वपूर्ण  कार्य

 किया है  ।  एक  कॉल  क्य्‌इग ्  इक्विपमेंट  को  क्रम  में  रखने  )  का  उपकरण  भी  तेयार  कर

 लिया  गया  है  जो  प्राप्त  हुए  कालों  को  क्रम  से  दिखाता  है  तथा  उनकी  क्रमानुसार
 अधिकतम

 बकाया  कालों  की  संख्या  तथा  आपरेटर  का  काय  इत्यादि  बताया  है  जिससे  वास्तविक  स्थिति

 का  अधीक्षण  प्रभावशाली तरीके  से  हो  सके  ।  तब  यह  शिकायत  थी  कुछ  टेली  फोन  कालों  के  प्रति

 पक्षपात  दिखाया  जाता  समाप्त हो  क्योंकि तब  सभी  कॉल  क्रम  से  लिये  जायेंगे  ।  इस

 गवेषणा  का  श्रेय  हमारी  प्रयोगशाला को  है  ।

 इसी  केन्द्र  की  सहायता  से  हम  सीधे  फ़ोन  मिलाने  की  व्यवस्था  टु  सब्सक्राइबर

 Sater)  में  प्रयोग  कर  रहे  हैं
 ।  aren  है  चालू  वर्ष  में  यह  प्रणाली  लखनऊ

 दिल्‍ली

 दिल्ली  हापुड़  तथा  कुछ  wer  लाइनों  से  भी  यह  व्यवस्था  पूरी  हो
 जायेगी  नहों

 प्रयोगों  के  arene  पर  आगामी  वर्षों  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  सभी  चव्य  केन्द्रों में  यह  व्यवस्था

 दी  जायेगी  जिससे  इन  केन्द्रों  के  बीच  ट्रंक  फोन  व्यवस्था  लगभग  स्वचालित  हो  जायेगी
 ।

 मैं  मैसूर  तथा  अन्य  खंडों  के  पुनर्गठन  के  प्रश्न  पर  भ्राता  हूं
 ।

 कई
 सदस्यों

 ने  इस  सम्बन्ध  म

 शिकायत  की  हैं  कि  मैसूर  जैसे  बड़े  राज्य  का  पूरक  होना  चाहिये
 |  इस  सम्बन्ध म  हम

 शाक्ति  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  ये  कठिनाइयां  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कारण  हुई  हैं
 ।

 पृथक  खंड
 के  निर्माण

 में  कई  कठिनाइयां  होती  हैं  ।  इस  बीच  हमें  अकस्मात  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  है

 इससे  इस  में  कुछ  समय  लगेगा  तथापि  हम  इस  बात  का  as  freq  कर  चुके  हूँ  कि  मसूर
 राज्य

 म

 पथ कश  डाक  तथा  तार  खंड  बनेगां  ।  यही  बात  राडार  के  लियें  भी  लागू  होती  है
 ।

 हम  ने  मसूर की

 सरकार  से  कार्यालय  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  ढूंढने  को  कहा  है  तथा  यह  पूछा  है
 कि

 वे
 कर्मचारियों

 के
 लिए  श्रीवास  व्यवस्था  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या  सहायता  प्रदान  कर  सकते  हैं  ।  मुख्य  मंत्री

 तथा

 मंत्रीमंडल  में  इस  सम्बन्ध  में  भरसक  सहायता  प्रदान  करने  का  वचन  दिया  है  जिससे  हमें  मैसूर
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 मिथक  खंड  बनाने  में  बहुत  सुविधा  हो  जायेंगी  |  श्रीवास  का  प्रश्न  हल  हुए  बिना  खंड  के
 निर्माण

 की  तिथि  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती

 इस  बीच  क्षेत्र  वितरण  से  उत्पन्न  होने  वाली  जटिल  समस्याओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मैसूर  खंड  में  हैदराबाद  खंड  से  रायचूर  तथा  बम्बई  खंड  में  बिजनौर  कौर

 करवाई जिले  सायः

 तदबीर  हैदराबाद  खंड  पैदा  हो  जायेगा  |  मराठवाड़ा को  बम्बई  खंड  में  शार

 करने  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  इससे  चार  कार्नाटक  जिलों  को  हटाने  से  हुई  कमी  पुरी  हो  जायेंगी
 ।

 जिससे  वह  लगभग  उतना  ही  रहेगा  ax  उस  में  कर्मचारियों  तथा  wea  कठिनाइयां  पैदा  नहीं  होंगी
 ।

 लेकिन  हैदराबाद खंड  में  १३,  १४  जिलों  के  स्थान  में  तेलंगाना  के  केवल
 ८

 जिले  रह  जायेंगे  शर

 इनसे  एक  पृथक  प्रा  खंड  बनाया  जायेगा  |  जिसका  मुख्य  कार्यालय  करनूल  में  होगा  |

 इससे  हैदराबाद  में  तेलंगाना  के  केवल  ८  जिले  रह  जायेंगे  जब  कि  ais  खंड  में  जिसका  मुख्य

 कार्यालय  में  है  १३ या  १४  जिले  रह  जायेंगे  ।  हम  उक्त  दोनों  खंडों  को  मिला  कर  एक  खंड

 बनाना  चाहते हैं  तथापि  इससे  हैदराबाद  में  दफ्तरों  तथा  सम्बन्धी  कठिनाइयां पदा  हो

 जायेंगी  ।

 उक्त  दोनों  प्रस्तावों  से  कार्यालय  तथा  कर्मचारियों  के  लिये  तथा  कर्मचारियों सम्बन्ध

 कठिनाइयां पैदा  होंगी  |  इससे  बड़े  जटिल  विवाद  उठ  खड़े  हुए  हैं
 |

 प्रगले  एक  दो  महीनों  में
 इस

 mea  का  विश्लेषण  किया  जायेगा  दोनों  राज्यों  में  पृथक  खंड  बनाने  की  दिशा  में  अंतिम  निर्णय

 कर  दिया  जायेंगी  ।

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  छोटे  खंड  ak  बड़े  खंड  के  बीच  का  अंतर  हटा  दिया  जाय

 बह  सुझाव  दिये  गये  हैं  कि  उन  सभी  को  पोस्ट  मास्टर  जनरल  पोस्ट  या  डायरेक्टर

 बना  दिया  जाय  ।  हम  भी  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैँ  कि  उनके  बीच  पद  भिन्नता
 न  रहे  ।  जिससे  विभिन्न  राज्य  केवल  खंडों  के  छोट  या  बड़े  होने  के  कारण  अपने  को  छोटा  बड़ा

 न  समझे ं।

 जब  में  कल्याण  कार्यों  को  लेता  हूं
 ।

 कमंचारियों  के  कल्याण  तथा  उपयुक्त  सुविधायें

 बेने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  सहकारी  ऋण  समितियों तथा

 समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।  कर्मचारियों के  लिये  जलपान  मनोरंजन  क्लब

 इत्यादि  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  अवकाश-गणों  तथा  चिकित्सा  सुविधाओं  के  लिये  यश्शादयक्ति

 weet  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  सहयोगी  श्री  राज  बहादुर  की श्रध्यक्षता में  एक  डाक-तार  परामर्श

 दात  बोर्ड  कार्य  कर  रहा  है  ।  इस  बोड़  में  ज्येष्ठ  अधिकारियों  के  aoa  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि

 भी  हैं  ।  डाक  तथा  तार  खेल  नियंत्रण  बोर्ड  की  स्थापना  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  तथा  खेल

 तथा  मनोरंजन  के  साधनों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  पटियाला

 में  प्रभी  हाल  डाक  तथा  तार  विभाग  के  खेल  कूद  हुए  थे  |  मुझे  उन  खेलों  को  देखने  का  सौभाग्य  मिला  |

 उन्होंने  राइचयंजनक प्रगति  की  है  ।  सरकार  खेल  इत्यादि  को  यथादाक्ति  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है

 जिससे  डाक  तथा  तार  विभाग  के  खिलाड़ी  देश  में  सर्वोत्तम  खिलाड़ियों  के  रूप  में  प्रसिद्ध  हो  सकें  ।

 अब  मं  डाकखानों  की  इमारतों  के  प्रशन  को  लेता  हूं  ।  सरकार  डाकखानों  के  लिये

 west  श्र  बड़ी  इमारतों  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  समझती  है  ।  afer  डाकखाने
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 किराये की  इमारतों  में  हैं  ।  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  डाक  a  तार  विभाग  बहुत  बड़ी  संखिया

 म  इमारत  बनाए  का  कार्यक्रम  थी  |  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  समय  तक  प्रतिबन्ध  था
 |  तथापि  अब

 हम  ने  निर्माण  प्रारम्भ  कर  दिया  है  प्रौढ़  हम  इतनी  तेजी  से  निर्माण  कायें  कर  हं  कि  हमारे

 कार्यालयों  के  लिये  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  मैं  सभा  को  यह  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि

 उपलब्ध  राशि  के  अनुरूप  विभाग  में  इमारतों  का  निर्माण  कार्य  किया  जायेगा  ।  उक्त  कठिनाइयों

 के  होने  के  बावजूद  भी  लगभग  १००  इमारत  बनाई  गई  या  उनकी  मरम्मत की  गई
 ३००

 डाकखाने  या  तो  बडी  इमारतों  में  स्थानान्तरित  किये  गये  या  विभाग  द्वारा  अ्रधिक  किराया  दिये

 जानें  के  भ्राइवासन  पर  मकान  मालिकों  की  भोर  से  डाकखाने  की  इमारतों  सुधार
 व

 विस्तार

 किया  गया  ।  तथापि  कर्मचारियों  के  श्रावास  निर्माण  में  इतनी  प्रगति  नहीं हुई  ।  वित्तीय  कठिनाइ  यों

 तथा  प्रतिबन्ध के  कारण  १९४५८  बेअन्त  तक  जब  कि  ४४००  क्वार्टर  बनने  चाहिये  थे  केवल  १०००

 क्वार्टर बन  सके  |  सरकार  कर्मचारियों  के  लिये  बनाने  के  aq  पर  विचार  कर  रही  है  |

 मैं  तराशा  करता  हूं  कि  नये  निर्माण  कार्यों  पर  प्रतिबन्ध  के  हट  जाने  पर  हम  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों

 का  निर्माण  अधिक  तेजी  से  करेंगे  ।  डाक  तथा  तार  बोर्ड  की  समस्या  भी  उपस्थित  है  ।  वस्तुत

 कई  कठिनाइयां थीं  ।  ate  के  निर्माण  से  हमें  प्रतिरक्षित  सुविधायें  दी  जायेगी  कौर  लक्ष्य  की  यथा शी  घ्

 प्राप्ति की  जायेंगी  ।

 समुद्रपार  संचार  :  विभाग  की  समुद्र  पार  संचार  सेवा  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 ।

 विभाजन  के

 समय  केवल  तीन  देशों  को  सीधी  रेडियो  तार  एक  देश  को  रेडियो  टेलीफोन  सेवा  तथा  एक

 देश  को  रेडियो  टेलीफोन  सेवा  थी  ।  लेकिन  we  २४  देशों  के  साथ  सीधी  रेडियो  तार  २४

 देशों  के  साथ  रेडियो  टेलीफोन  सेवा  तथा  १०  देशों  के  साथ  रेडियो  फोटो  सेवा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  उल्लेखनीय  बात  यह  हैं  कि  हम  ने  एक  ऐसी  योजना  प्रारम्भ  की  है  कि

 भारत  यूरोप  से  कुछ  एशियाई  देशों  को  भेज  जाने  वाले  समाचारों  का  परिवहन  केन्द्र  बन  जायगा  ॥

 जिससे  हम  उन  समाचारों  को  भारत  से  भेज  सकेंगे
 ।  यदि  हम  इस  में  सफल  हुए  तो  यह  एक  महत्त्वपूर्ण

 सफलता  होगी  |  इस  योजना  के  पूर्ण  रूपेण  विकसित  होने  पर  दूर  संचार  क्षेत्र  में  भारत  का  महत्व

 बहुत  बढ़  जायेगा ।

 अब  में  डाक  तथा  तार
 घोडे

 के  को  लेता  हूं  ।  डाक  तथा  तार  बोर्ड  की  स्थापना  करना

 आवश्यक है
 ।

 पिछले  वर्ष  भ्रनुदान की  मांगों  पर  चर्चा  करते  हुए  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  यह
 बात

 घोषित की  थी  ।  विभाग के  वित्तीय  उसका  सेवा  तथा  देश  व्यापी  विस्तार

 इसका  निर्माण  सम्बन्धी  व्यवसायिक  दृष्टिकोण  तथा  श्रत्यावश्यकीय  प्रश्नों  पर  तत्काल  निर्णय

 की  आवश्यकता  वे  सभी  इस  बात  की  सूचक  हैँ  कि  यह  विभाग  भी  रूप  में  रेलवे
 की

 तरह है  ।  हमारा  ahs  पृथक  बजट  बनाना  इत्यादि  नहीं  है  तथापि  हम  एसी  व्यवस्था  चाहते

 हैं  कि  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  तत्काल  frig  कौर  देखरेख  कर  सकें  जिससे  विभाग  की  कुशलता
 बढ़ेगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  मंत्रालयों

 से  चर्चा  समाप्त  होते  ही  उसे  अंतिम  निश्चय  के  लिये  मंत्रिमंडल  के  रख  दिया  जायेगा |

 यह  एक  जटिल  मामला  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  विभिन्न  मंत्रालय  शक्तियों के  प्रत्यायोजन

 लथा  विभाग  के  वित्तीय  पुनर्गठन  से  है  ।
 हमें  इस  सम्बन्ध  में  श्रेय  नहीं  खोना  चाहिये  ।  मैं  ग्रा

 करता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  निर्णय  हो  जायेगा
 ।

 मेरे  विचार  से  न  वर्ष  मेरे  इस  बसर  पर

 wei  art  के  पहिले  ही  यह  बोर्ड  बन  जायगा
 ।

 यह  बात  ३०  वर्ष  पुरानी  है  ।  यह  कोई  नई

 बात  नहीं  है
 ।

 पिछले  वर्ष  इस  दिशा  की  ae  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।  एक  बार  बोर्ड  का

 हो  जाने  पर  व़ह  एक  स्थायी  वस्तु  हो  जायंगी  ।  इसलिये  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
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 है  तो  वह  क्षम्य  है  क्योंकि  इस  विलम्ब  का  दायित्व  केवल  हमारे  ही  मंत्रालय  पर  नहीं  है  ।  श्रुति

 अन्य  मंत्रालय  भी  इससे  सम्बन्धित  हैं  ।

 श्रम  सम्बन्ध  :  श्रमिकों  से  सम्बन्ध  को  समस्या  पर  विचार  करते  समय  हम  मुड्पत ्य  डाक

 तथा  तार  विभाग  के  कार्ये  पर  ध्यान  देना  होगा  |  यह  सेवा  देश  के  जीवन  के  लिये  महत्वपूर्ण  है  ।  इसी

 आधार  विभाग  तथा  कर्मचारियों के  बीच  सम्बन्धों  की  स्थापना  होनी  चाहिये  ।  उपलब्ध

 धन  राशि  से  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  यथासंभव  सुधार  किया  जाय
 ।

 तथापि  कर्मचारियों

 को  भी  यह  झ्रनुभव  करना  चाहिये  कि  हमने  सेवा  करनी  है  ।  अनशासन के अ्रधीन कतेंव्य की के  aes  काव्य  की  भावना

 से  कार्य  करने  पर  ही  कार्य  कुशलता  सकती  है  ।  इसलिये  हम  उपलब्ध  संसाधनों तथा  एकरूपता

 के  आघार  पर  की  सेवाशर्तों  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  तथा  मैँ  अनुशासनहीनता  तथा

 कार्यकुशलता  में  कमी  इत्यादि  को  सहन  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  इसलिये  धीमा  कार्य
 करना

 इत्यादि  के  द्वारा  यदि  काम  में  बाधा  पहुंचाई  जायेगी  तो  उसे  बिल्कुल  सहन  नहीं  किया  जायेगा

 निस्संदेह  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  हूं  ।  राजनैतिक  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ

 शिकायते ंहैं  ।  ये  दो  विभिन्न  चीजें  हूं  ।  जहां  तक  सेवा  aa  का  सम्बन्ध  में  सभा  में  यह  श्रीनिवासन

 देता  हूं  कि  डाक  बांटने  वाले  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को  मंत्री  महोदय  से  बढ़  कर  कोई
 शुभचिन्तक

 प्राप्त  नहीं  हो  सकता  है  ।  वस्तुतः  कम  वेतन  पाने  वालों  को  न्यायोचित  where  दिलाने
 लिये

 में

 इस  सभा  तथा  हर  जगह  ज़नका  पक्ष  लेने  को  तेयार  हूं  ।  इस  सम्बन्ध मे  उन्हें  किसी  प्रकार

 की  आशंका  नहीं  होनी  '  चाहिये  ।  राजनीतिक  शभ्रधिकारों  के  सम्बन्ध  मे  में  उन्हें  एसा  श्रीनिवासन

 नहीं दे  सकता  हं
 ।

 उन्हें  कार्मिक  संघ  बनाने  का  पूरा  भ्र धि कार  है  क्योंकि  हम  ने  उन्हें यह  अधिकार

 प्रदान  किया  है  हम  उनकी  उचित  कार्यवाहियों का  विरोध  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसका  तात्पर्य

 यह  है  कि  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  से  MIATA  कौर  कार्यकुशलता  में  किसी  प्रकार  का  आघात

 नहीं  होना
 चाहिये

 ।

 यह  विषय  विकास  की  feat  में  है  कौर  हम  प्रथाओं  का  निर्माण  कर  रहे  हैं
 ।

 निसंदेह

 कहीं  गलतियां  हो  गई  होंगी  तथापि  जब  यह  बात  मुझे  बताई  गई  तो  मैं  ने  तत्काल  बड़े  पोस्टमास्टर ों

 तथा  निदेशकों को  इस  प्रकार  के  जारी  किये  कि  हमें इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  को  प्रोत्साहित

 करना  चाहिये  क्योंकि हम  ने  उपयुक्त  कार्यवाहियां  करने  की  अनुमति  दी  हुई  है  ।  बैठकें  करने  की  भी

 श्रीमती दी  गई  ।  किन्तु  यदि  किसी  ऐसे  प्रयोजन  के  लिये  बैठकें  की  जायें  जिस  क़ा  सेवा  शर्तों  से  कोई

 संबंध  नहीं  है  तब  उस  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  श्री  तंगामणि  ने  भी  इसे स्वीकार  किया  है  कि

 अनुशासन  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाना  श्राव्य  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि

 हमारे  डाक  तथा  तार  विभाग  के  हमारे  इस  दृष्टिकोण  को  धीरे  धीरे  समझ  रहे  हैं  प्रौढ़  अपना

 पूरा  सहयोग  दे
 र

 जहां  तक  नियम  va  व  va  को  हटा  देने  का  प्रश्न  यह  कार्ये  गह  मंत्रालय  का  है  ।  तथापि  यदि

 उन  से  कामिक  संघों  के  उपयु  क्त  कार्यों  में  रोक  लगती  है  तो  मैँ  उन्हें  लाग  नहीं  होने  इस  से  अधिक

 में उन  की  कोई  बात  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि इस  से  विभाग  की  कार्यकुशलता पर

 होगा ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  काम  देरी  से  तथा  क
 मं  चा  रियों में  न  प्रता  शीघ्र  कार्यवाही

 करने
 की  भावना का  अभाव  :

 विभाग
 के  कार्य  में  बहुत  विलम्ब हुए  हैं  ।  लोगों  ने  ट्रंक  टेलीफोन सेवा

 के  बारे में  शिकायतें
 की

 हैं
 ।

 कभी  कभी  प्रात:काल  २  बजे  मेरे  पास  टेलीफोन जाता  है  कि  वह  सज्जन

 १०-१२  घंटे  से  प्रतीक्षा कर  रहे  प्रौर उन्हें  कभी  तक  ट्रंक  काल  नहीं  मिली  हैं  ।  मैं  उस  की  उत्तेजना
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 को  समझ  सकता  हूं  ।
 हो  सकता  है

 कि
 उस  के  घर  में  कोई  व्यक्ति  बीमार  किसी  व्यक्ति की  मृत्यु  हो

 गई  प्रिया  अन्य  किसी  श्रावक  कार्य  के  बारे  में  उसे  सूचना  देनी  हो  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  आवश्यक

 है  कि  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  द्वारा  प्रधान  के  साथ  ऐ  करना  चाहिये  are  विशेष  रूप  से  टंक

 काल  के  बारे में  क्योंकि  वहां  मनुष्य  एक  दूसरे  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  बात  चीत  करते  हैं  |

 में  मानता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  आलोचना  ठीक है
 ।

 विभाग  से  शी  घ्  कार्य  करने  तथा

 सद्व्यवहार  दिखाने  की  जनता  करती  है  ।  विभाग  ने  जो  कमियां  की  हैं  उन  के  बारे  में  मेरा  यह

 अभिप्राय  नहीं  है  कि  मैं  उन  पर  विचार  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।  किन्तु  सभा  के  सामने  उन  कारणों  को

 रखना  चाहता  चाहे  वे  पर्याप्त  ही  कयों
 न

 जिन  के  कारण  इस  विभाग  की  सेवा  में  कुछ  कमियां

 mee  एक  तो  यह  है  कि  इन  टेलीफोन  काल  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  पिछले {=  वर्षों  में  इन

 कालों  की  संख्या  बढ़  कर  लगभग
 ¥

 गुनी  हो  गई  है  ।  उन  व्यक्तियों  पर  जो  कि  इस  के  लिये  तैयार

 नहीं  थे  उन  पर  काफी  बोझ  पड़  गया  है
 ।  अचानक ही  इन  की

 संख्या
 में  इतनी  वृद्धि  हुई  अतः

 अल्पकालीन समय  में  कुछ  कमियां
 |

 मैं  समझता  हूं  कि  ये  कमियां  बहुत  दिनों  तक  नहीं  च  लेंगी  ।

 छल  कपट  कौर  गबन  शादी  का  उल्लेख  यहां  किया  गया  है  |  कभी  कभी  मुझे  समाचार  पत्रों  में

 प्रकाशित  समाचारों  का  भी  यहां  उत्तर  देना  होता  है  ।  यदि  देखें  तो  श्राप  को  पता  चल  जायेगा  कि

 ९६  प्रतिशत  मामले  बिना  किसी  बुराई  भ्रमणा  दोष  के  पूरे  हो  जाते  मुश्किल से  १ प्रतिशत ही  ऐसे

 मामले  होते  हैं  जिन  में  कुछ  गड़बड़  होती  है  ।  कौर  जिन  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  समाचार  छुपते  हैं  ।

 मेरा  कहने  का  यह  प्र भि प्राय  नहीं  है  कि  बे  महत्वपूर्ण  नहीं  है  उन  पर  ध्यान  नहीं  देना  चाहिये  ।

 प्रायः  यह  होता  है  कि  एक  गडबड़  की  सूचना  तो  अखबारों  में  बड़ी  जोर  शोर  के  साथ  छाप  दी  जाती  है

 जब  उन  लाखों  प्रौढ़  करोड़ों  मामलों  के  बारे  में  जो  कि  रोजाना  अच्छे  ढंग  से  निपटाये  जाते  हैं  कुछ  भी

 नहीं  कहा  जाता  |  अरब  च  कि  हम  सावधानी  से  कार्य  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उचित  देख  भाल
 कर  रहे  हैं

 इस  से  बहूत  कुछ  सुधार  की  भ्रावश्यकता  है  |

 श्री  वाजपेयी  ने  कहा  है  कि  देखभाल  करने  वाले  विभाग  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  क्यों

 की  गई  है  ।  एक  तो  चाहते  हैं  कर्मचारियों  में  भ्रनुशासन  ठीक  ढ़ंग  से  काम  हो  कौर  दूसरी

 श्योर
 जब  कि  हम  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  करते  तो  aa  कहते  हैं  कि  हम  सब  की  कया  आवश्यकता  है

 ।

 ऐसी  स्थिति  में  वास्तव  में  बड़ी  कठिनाई  हो  जाती  है  ।  हमें  कुछ  घेरे  से  कार्य  लेना  होगा ।  मैं  यह

 भ्राइवासन  देता  हूं  कि  एक  वर्ष  से  कम  समय में  ही  हम  सब  कुछ  ठीक
 कर  देंगे  हम  सभी  चीजों  को

 सुधारने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 काम  में  देरी  होने  तथा  सद्धावना  के  साथ  काम  न  होने  की  स्थिति  का  पोस्ट  मास्टर  जनरल

 तथा  वकीलों  के  अ्रध्यक्षों  के  परामर्श  के  आधार  पर  फिर  से  विचार  किया  गया है  ।  पोस्ट  तथा  डाक

 विभाग  के  महा  निदेशक  ने  सभी  पोस्ट  मास्टर  जनरल  का  एक  सम्मेलन  बुलाया
 था

 जिस  में  अनुशासन

 झर  सद्परिक्षा्रों  की  एक  संहिता  तैयार  की  गई
 ।

 प्रौढ़  जब  यह  संहिता  लागू  की  जायेगी  तो  बहुत  सी

 शिकायतें  दूर  हो  जायेंगी  ।

 विभागीय  व्यवस्था  में  प्राविधिक  कमियों के  अतिरिकत  कुछ  अन्य  मानवीय  कमियां  भी  हैं

 जो  सभी  विभागों में  पाई  जाती  हैं  ate  जिन  का  समाधान  राष्ट्रीय  स्तर  पर  होना  चाहिय े।

 नागरिक  उड्डयन  के  बारे  में  श्री  (eer  बता  चुके  हैं
 ।

 यदि  श्राप  आंकड़ों  को
 देखें

 तो  को

 इस  बात  का  पता  चल  कि  वर्ष  १६४८-५६ में  इतनी  धीमी  प्रगति  क्यों हुई  है  ।
 PEYXR  मैँ

 लगभग  ३७०  लाख  टन  प्रति  मील  का  भार  था  जब  कि  १९५८ में  यह  बढ़  कर  ७२०  लाख
 टन  हो

 गया
 जो  कि  लगभग  पहले  का  दुगना था  ।  राष्ट्रीयकरण के  पश्चात  प्रति  वर्ष  धीमी  प्रगति हो  रही  है

 |
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 नागरिक  उदयन  विभाग
 ८४

 हवाई  श्रट्डों  की  देखभाल  करता  है  १९५८  में  माल्दा तथा  कांडला  के

 दो
 नये

 ag
 a

 खोले  गये  हैं
 ।

 वर्ष  १९५९-६०  में
 चार  नये  हवाई  भ्रट्डे  भी  खोले

 जाने  की

 है  ।

 कलकत्ता  तथा  दिल्‍ली के  इन  तीन  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  श्रट्डों  का  विकास  करने  के  लिये

 झ्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिस  से
 कि

 वहां  बोइंग  तथा  जैट  हवाई  जहाजों को  उतारने का

 उचित  प्रबन्ध  किया  जा  सके  जो  कि  अगले  वर्ष  यहां  रनवेज  को  लम्बा  करने तथा  उन्हें

 उपयोगी  बनाने के  लिये  ८'  ७३  करोड़  रुपये  की  ule  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 इस  वर्ष  एयर  इंडिया  इंटर  नेशनल  ने  ताशकंद  होते  हुए  मास्को  तथा  सिंगापुर  होने  हुये  जकार्ता

 को  हवाई  सेवायें  चालू  की  हैँ  |  तथा  भारत  से  टोकियो की  सेवा  जो  सप्ताह  में  पह  ॥  दो  बार
 थी  श्री

 उसे  बढ़ा  कर  तीन  बार  कर  दी  है  ।  एक  विदेशी  हवाई  के  सहयोग  से  भारत  तथा  इंगलिस्तान

 के
 बीच  सप्ताह में  एक  बार  श्येड्ल्ड  सेवा  भी  चालू  की  है  ।  जिस  की  बहुत  आलोचना की  गई  थी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  प्रयोग  है  जो  उस  समय  तक  चलेगा  जब  तक  कि  हमें

 जेट  वायुयान  नवदीं  मिल  जाते  ।  तब  तक  इस  परिवहन  में  हमें  काफी  अनुभव हो  जायेगा  |

 आलोचकों  का  कहना  है  कि  हमें  तो  0"),  प्रतिश्त  ही  लाभ  मिलता  है  कौर  दोष  €२'/+  प्रतिशत

 का  क्या  होता है
 ?

 जैसे
 कि

 हमें  शतप्रतिशत  लाभ  ही  हो  रहा  हो  ।
 जैसे

 कि  हम  कुछ  व्यय
 न

 कर  रहे  हों  |

 यहां  तक  कि  इससे  यदि  हमें  कुछ  हानि  भी  हो  तो  वह  भी  हमारे  लिये  बहुत  महत्व  की  चीज  है  क्योंकि

 जब
 हम  वहां  भ्रपने  वायुयान  चलायेंगे  तो  इस  प्रभाव  से  हमें  बहुत  लाभ  होगा

 |

 आन्तरिक
 तथा  बाह्म  हवाई  सेवा  में  विस्तार  का  बहुत  क्षेत्र  है  ।  हालांकि  इंडियन  एयर  लाइन्स

 कारपोरेशन  को  कोई  लाभ  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  एक  दिन  ०७  जब  कि  इस  से  लाभ  होने  लगेगा  |

 एयर  इंडिया  ने  उड्डयन  क्षेत्रों  में  रखना  स्थान  बना  लिया  है  fara  की  उच्च  विकसित  हवाई

 सेवाओं  से  प्रतिस्पर्धा करता  है  |

 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपो  रदन  के  निर्माण-व्यय  पर  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  जो  ate  are

 समिति बनाई  गई  थी  उस  ने  बहुत
 सी  सिफ़ारिशों की  हैं-वे  सिफारिशें  बहुत  ही  महत्वपूर्ण हैं  उन्हों  ने

 जिस  ढंग  से  इस  प्रदान  की  जांच  की  है  उस  के  लिये  हम  इस  समिति  को  धन्यवाद  करते  हैं  ।  जांच  करने  के

 हम  इस  की  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 सभा  में  कई  बार  यह  प्रदान  उठाया  गया  है
 कि

 यहां  नई  लाइनें  क्यों  नहीं  खोलते  है

 अथवा  द्रमुक  स्थान  पर  क्यों  नहीं  नई  लाइनें  खोलते
 |

 यह  उचित मांग  है  ।  इस  के  बारे में  मैं  एक

 योजना
 बना  रहा  हूं  जिस  से

 कि  शीघ्रातिशीघ्र  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही की  जा  सक े।

 अधिनियम के  अनुसार  इंडियन
 एयर  ला  नस  तथा  एयर  इंडिया  इंसान  झील  कारपोरेशन

 व्यावसायिक
 संस्थान  होंगे

 ।
 वे  घाटे  में  नहीं

 चल
 सकते

 ।  हो  सकता  है  कि  वे  कुछ  दिन  घाटे  में  चले  लेकिन

 बाद  को  वें  लाभ  करायेंगे  बाद  में  वे  केवल  उन्हीं  रास्तों  पर  चलेंगे  जिनमें  कि  लाभ  हो  सके  ।

 भप्रधिनियम  पारित  कर
 के

 हम  ने  इन  कार्पोरेशनों  को  ये  आदेश  दे  दिये  हैं  ।  ऐसी  स्थिति में  श्राप

 यह  नहीं  कहू  सकते
 कि

 घाटे  में  मत  चलो  तथा  यह  भी
 कहो

 कि
 द्रमुक  हवाई  सेवा  खोलों  अ्रथवा  श्रमिक

 हवाई सेवा  खोलो
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 किन्तु  फिर  भी  इन  हवाई  सेवाशर्तों  की  आवश्यकता  है
 ।

 चाहे  व्यावसायिक दृष्टि  से  वे  लाभदायक

 हो  किन्तु  seq  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  है  ।  किसी  राज्य  के  बड़े  स्थान  किसी  राजधानी  को

 अथवा  कि  पी  महत्वपूर्ण  स्थान  को  से  लाठियों  की  दृष्टि  से  विकसित  करना  है  |  बत  इन  को  मैं  तीन  वर्गों

 में  बांटना  चाहता  हं  ।  एक  श्रेणी  तो  वह  है  जिस  में  वे  बन्दरगाह  तथा  अन्य  स्थान  जैसे  कि  दिल्‍ली

 तथा  प्राय  दूसरे  बड़े  बड़े  बन्दरगाह  जो  व्यापारिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  ara हैं  ।

 वे  दूसरी  श्रेणी  में  रास्ते  अथवा  स्थान  भराते  हैं  जो  लाभदायक  हैं  हो  सकता  है  कि  वे  अभी  लाभ  देने  वाले

 न
 हों  किन्तु  आगामी

 २-४
 वर्षों  में  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकते  ट  इसलिये  फिर

 भी  इन  का  विकास

 करना  चाहिये  लोगों  में  हवाई  यात्रा  करने  की  भावना  जागृत करनी  चाहिये  ।  जब  तक  कि  उन्हें

 सुविधायें नहीं  दी  जायेंगी  तब  तक  उन्हें  हवाई  यात्रा  के  लिये  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 तीसरे  प्रकार  की  वह  श्रेणी  है  जिस  में  वे  स्थान  भराते  हूं  जो  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 उन  का  भी  विकास  करना  है
 ।

 इन  के  बारे  में  हम  एक  योजना  बना  रहे  हैं  जो  तक  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 इस  योजना  में  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  सहायता  देंगी
 ।

 हम  उन्हीं  को  झ्राथिक  सहायता

 जो  व्यावसायिक  दृष्टि  से  ठीक  हैं  श्र  यदि  उनमें  कोई  घाटा  होता  है  तो  उस  की  पत्ती  पूति  वे  सरकारें

 करेंगी  ।  ये  तीनों  प्रकार  की  श्रेणियां  सहयोग  से  कार्य  करेंगी  तब  सदस्यों  को  कुछ  कहने  का  अवसर

 नहीं  मिलेगा  ।  यदि  हमें  सदस्यों तथा  इस  सभा  का  सहयोग  प्राप्त  हुमा  तो  हम  इस  योजना  को  शीघ्र

 ही  घोषित  करेंगे
 तथा

 क्रियान्वित  करेंगे
 ।

 नौवहन  के  सम्बन्धी  में  सदस्यों ने  पूछा  है  कि  द्वितीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  पूति  के  सम्बस्थ्र

 में  क्या  हो  रहा  है  ।  मेरे  इस  बारे  में  बता  चुके  हैं  कि  लक्ष्य  में  केवल  १  ७०
 लाख  टन  कुल

 पंजीबद्ध  टनभार  की  पूति  करना  16.0  रहा  है
 ।

 कौर  उस  की  पि  करने  के  लिये  भी  हम  प्रयत्न  कर  रहे

 जिन  मंत्रालयों  तथा  भारत  सरकार  ने  हमें  १  करोड़  रुपये  का  विदेशी  विनिमय  दिया  इस  से

 हम  गुना  लाभ  उठा  सकते  हैँ  क्योंकि  पहली  बार  में  हमें  केवल  २०प्रतिशत का  भुगतान  करना  पड़ता

 ३५,००० ४०,०००  हजार  टनभार  के  हम  ५  जहाज  ले  सकते  इस  के  आधारित पर

 को  खरीदने  के  बाद  )  हम  वित्त  मंत्रालय  से  शर  विदेशी  विनिमय  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।  और  हमें

 आशा  भी  है  ।  यदि  गैर  सरकारी  क्षेत्र में  भी  कोई  व्यक्ति  जहाज  लेता  है  तो  हमें  इस  कीਂ  सहायता

 करनी
 है  प्रौर हम  उस  की  सहायता  करेंगे

 ।  जहां  तक  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  अर्थात्‌

 ६  ००,०००  टन  की  पूति  का  प्रशन  है  कोई  कठिनाई नहीं  होगी  |

 सपद्रपारीय  टनभार  ठने  जु  )  के  बारे  में  कुड  ऐसे  ढ़ंग  से  कहा  गया  है  मानो  उस  में

 कुछ  कमी  किन्तु बात  ऐ  वी  नहीं है  ।  समुद्र गा रीय  टनभार  के  मामले में  हमारा  लक्ष्य  ४'
 ८  लाख

 टन
 का  था  जो  लगभग  पूरा  हो  चुका  है  भूल

 अथवा
 कमी  है  तो  वह  तटीय  नौवहन  के  बारे

 में  लदान  व्यवस्था  करनी  होगीਂ  छोडे  है व  तथा  बड़े  बड़े  बन्दरगाहों  के  बीच  में  बन्दरगाहों  की

 व्यवस्था  होगी  ।.  तटीय  नौवहन  का  विस्तार  करने  से  पूर्वे  अन्य  बहुत  सी  बातों  की  भी  पूति  करनी

 होगी  |
 ६  90,000  टनभार  का  लक्ष्य दो  भागों  में विभाजित था  ।  ४  १२  लाख  टन  तो  तटीय  नौवहन

 के  लिये  था  शौर ४  *  ८८
 लाख  टन  सुप्रिया रीय  टनभार था  |

 समुद्र पारीय  टनभार  की  पूर्ति
 की

 जा
 चुकी

 शेष  जो  रह  गया  है  उस  की  भी  पूति  की  जायेगी  क्योंकि  हमें  अ  fra  से  अधिक  विदेशी  विनिमय

 कमाना है  ।  चूंकि  तटीय  टनभार
 में

 कु  ड़  कठिनाई  है  अतः  समुद्रपारीय टन  भार  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न

 किया  जायेंगी
 ।

 पौर  हम
 इस

 सम्बन्ध
 में

 प्रयत्न  भी  कर  रहे  हैं  नौवहन  के  विकास  के  लिये  प्रारम्भ
 में

 जो
 ३७

 करोड़  रुपये
 की

 व्यवस्था  की  गई  थी  उस  के  अतिरिक्त  हम  ने  .  २५  करोड़  रुपये  की  श्र

 व्यवस्था की
 श्र  यह  श्री हम  को  मिल  भी  सरकार  नौवहन के  विकास  को

 बहुत  महत्व  दे  रही  है  वित्त  त्र
 इस  के  लिये  एक  करोड़  रुपया  और  देने  के  लिये  तैयार  हो  गये  हैं

 शीघ्र  ही  मिल
 भी

 जायेगा
 ।

 हम  ने  एक  नौवहन  विकास  निधि  जारी  की  है  जिसमें  घन  की  वृद्धि
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 होगी  इस  से  भी  हम  कुछ  रुपया  ले  सकेगे  ।  श्री  जी०  एल०  मेहता
 की  भ्रध्यक्षता में  हम  ने  राष्ट्रीय

 नौवहन  दो  की  स्थापना  के  है  जिस  का  उद्घाटन  इस  महीने  की  दस  तारीख  को  होगा  |  इस  प्रकार

 इस  सम्बन्ध  में  हम  एक  नीति  बनाने  में  हो  सकेंगे  ।  तथा  झ्रावव्यक  विकास  भी  कर  सकेंगे  जो

 कि  लक्ष्य  की  पूति  करने  में  सहायता  देगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  शिकायत  की  है  कि  नौवहन  को  पंचवर्षीय  योजना  के  महत्वपूर्ण  £* (18

 में  क्यों  नहीं  सम्मिलित किया  गया  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  यह  योजना  में  सम्मिलित होने  योग्य  नहीं  है
 ।

 मेरी  भी  यही  इच्छा  है  कौर  मैं  इसके  लिये  प्रयत्न  भी  कर  रहा  हं  ।  इसलिये  नह ंहैं  कि  योजना  में  सम्मिलित

 करने  से  हमें  विदेशी  विनिमय  मिलने  लगेगा  अ्रथवा  कुछ  कौर  धन  मिल  जायगा  बल्कि  इस  कं  प्रतिष्ठा

 कीਂ  वजह  से  भीਂ  हमें  स्थान  मिलता  है  क्योंकि  हमारे  राष्ट्र  की  alae  व्यवस्था  में  इस  का  महत्वपूर्ण

 स्थान  है  ।  योजना  की  सभीਂ  महत्वपूर्ण  वस्तुभ्नों का  यातायात  हमारे  जहा
 ज  ही  करते  हैं  तो  फिर  क्यों

 न  हमारे  जहाज  इस  में  सम्मिलित  किये  जायें  ।  किन्तु  इसके  लिये  हमें  चिंतित  होने  की  प्रा वश्य कता

 लिये  नहीं  है  क्यों  कि  सरकार  इस  के  लिये  वही  कर  रही  है  जो  कि  बजना  मेंਂ  सम्मिलित  किये  जाने  पर

 करती ।  जब  कभी  रुपये  की  प्रा वश्य कता प्रति  है  तो  वह  हमें  मिल  जाता  एक  साथ  बहुत  से

 जहाज  चलाना  भी  तो  संभव  नहीं  है  ।  कल  हम  पांच  जहाज  चला  रहे  भ्रागानी दो  वर्षों  नें  हम

 शर  भी  जहाज  चलाने  लगगें  ।  मैँ  करता  हूं  कि  यदि  airs  नहीं  तो  कम  से  कम  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  में  €०,०००  टन  कुल  पंजीबद्ध टनभर  का  लक्ष्य  तो  पुरा  कर  सकेंगे  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  कहा  है  कि  हम  बहुत  पिछड़े  हैं
 ।  किन्तु  मैं  इतना  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जो

 लोग  जहाज  बनाते  हैं  वे  भी  इतना  टन  भार  नहीं  उठाते  श्र  न  ते  अपने  जहाज  कहीं  ले  जाते  हैं  ।  ये  दोनों

 चीजें  बिल्कुल  अलग  अलग  हैँ  ।  श्राप  जहाज  बना  सकते  हैं  लेकिन  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  श्राप  उन  का

 प्रयोग
 भी

 करें  यह  बात  दूसरी  है
 ।

 यह  तो  एक  उद्योग  है  ।  इस  हे ज्रयोग  करना  एक  दुसरी बात  है  |

 इसमें  हमें  वृद्धि  करना  है
 ।

 निश्चय  हूँ  वह  दिन  हमारे  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण होगा  जब  कि  हम  न
 केवल  €००,०००  टन  भार  की  पूर्ति  करेंगे

 बल्कि  १२०  लाख  टनभार  की  ति  कर  सकेंगे  |  प्रौढ़ हमें

 यह  अपने  सामने  रखना  चाहिये
 ।

 तौर  वह  समय  दूर  नहीं  है  जब  हम  इस  श्रादष  क  पूर्ति कर

 सकेंगे
 ।

 केरल  के  माननीय  सदस्य  यह  जानने  के  लिये  उत्सुक  है  कि  दूसरे  दियारे के  बारे  में  क्या  gar

 इस
 सम्बन्ध  में  मैं  यह  ग्रा इवा सन

 दे
 देना  चाहता  हूं  कि  हम  जितना  कर  सकते  थे  उतना  हम  ते  किया  है

 |

 एक
 समिति

 बनाई  गई
 थी  जिसने

 तीन  या  चार  बन्दरगाहों के  बारे  में  grad  दिया  है  प्रौढ़ जिन  मं  से

 कोचीन  को  प्राथमिकता दी  गई  थी  हमने  एक  दूसरी  समिति  बनाई  |  जब  3-ev  झ्रयवा  ५  विपिन

 बन्दरगाहों  के  बारे  में  सिफारिश
 को

 गई  तो  हें  उनमें  से  एक  के  बारे  में  निर्णय  करना  था  ।  एक मा

 सदस्य  ने  अ्रपने  भाषण  में  यह  पूछा  है
 कि

 दूसरी  समिति  की  क्या  आवश्यकता  यह  दूसरी  समिति  कोई
 विशेषज्ञ  समिति  नहीं  थी  यह  तो  केवल  इसीलिये  बनाई  गई  थी  कि  इन  स्थानों  में  से  किसे  चुना  जाये  |

 यह  समिति  अरपना  प्रति दन  देने  वाली  है  ।  at  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  राजनैतिक.श्रयवा  अन्य

 किसी  प्रकार  के  विचारों को  महत्व  नहीं  दिया  जो  भारत के  लिये  अच्छा  है  वह  केरल  के
 लिये

 भी  अच्छा  है  कौर  जो  केरल  के  लिये  बरच्छा  है  वह  भारत  के  लिपे  भी  अच्छा  एक  अनुविभागीय

 समिति  इंगलिस्तान  शिपयार्ड  मिशन  के  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  रही  है  ।  इस  में  कोई  जल्दी  करने  की

 आवश्यकता
 नहीं  है

 ।
 पहले  शिष्यों  में  हमें

 जो
 प्रभुत्व  हो  रहा  है  उस  से  पथ  प्रदर्शन  हम  लेना  चाहिये

 |

 इंस  शिया  में  हमें  कुछ  हानि
 हो

 रही  है  ।
 ate  पहली  सालों  में  हानि  होना  जरूर  भी  उन  में  सुर

 करना  होगा  |  इन  हानि  तथा  mara  की  पृष्ठ  भूमि  के आ बार पर पर  जल्दी  कਂ  प्रावश्पकता  नहीं  हैं

 किन्तु  जहां  तक  कि  दूसरे  शिपयार्ड  के  स्थान
 की

 बात  है  उसके  बारे  में  घर  हीਂ  निगम
 किया  जायेगा

 ।
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 जहां तक  कि  प्रकाश स्तम्भ  प्रकाशपोत की  बात  है  वह  तो  एक  ग्रात्मनिर्भर विभाग  है  ।

 इस  की  राय  भारत  के  बन्दरगाहों  पर  प्रथा  वाले  तथा  यहां  से  जाने  वाले  जहाजों  पर  लगाई  जाते  वा
 नी

 रोशनी  शुल्क से  होती  है  ।  प्राजकल यह  शुल्क  स्टीमर पर  २४  नया  पैसा  प्रति टन  है
 ।  प्रौढ़ बड़े  जहाजों

 पर  ६  नया  पैसा  प्रति  टन  वर्तमान दरों  से  इस  विभाग  ara  प्रति  वर्ज
 ४८

 लाख  रुपये
 जब

 कि  उसका  व्यय  २२  लाख  erg  प्रति  वर्ज  है  |  यह  प्रतिष्ठित  राय  सामान्य  रक्षित  निधि  में
 हस्तान्तरित

 कर  द  है  ।  जिस  से  कि  नौवहन  की  सहायता  के  लिये  बड़े  बड़े  कार्य  किये  जा  सकें  ।  इस  विभाग

 का  लेखा  व्यापारिक  दृष्टि  से  रखा  जाता  है
 ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना

 के
 दौरान

 में  ३२३  लाख  रुपये

 व्यय  किये  जायेंगे  |

 यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  भारतीय  लाइट  हाउस  अघिनियम  में  संजो बन  किया  जाये  जिस से

 कि  शुल्क बढ़ा  कर  ५०  नया  पैसा  प्रति  टन  कर  दिया  गाय  |  हम  एक  साथ  ५०  नया  पैसा  नहीं  करेंगे  |

 शुर  में
 नया  पैसा  करेंगे  ग्रोवर  ग्रंथ  में  बढ़ा कर  ५०  नया  पैसा  कर  देंगे  |  इस  प्रकार  विदेशी  विनिमय

 म॑  २४  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त राय  होने  लगेगे  ।  यह  ware कि  वर्ज  PEXE—KoO  में  कु  छ  महत्वपूर्ण

 नौवहन  सुरक्षात्मक  उपाय  बढ़ाते  का  कार्य  पुरा  हो  जायेगा  ।  यह  विभाग  बहुत  हू  लाभदायक  कार्य

 कर  रहा  है  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्राता  पर  यह  बात  मान  लौ  गई  है  कि  नौवहन  सुरक्षात्मक  उपायों
 की

 व्यवस्था  करने  से  समुद्र  यातायात की  सुरक्षा  होती  है  मुझे  पूर्ण  ara  है  कि  जब  ae  विधि

 इस  सभा  में  रायग  तो  अवद्य  ही  पारित  हो  जायेगी  ।

 अज  कल  हमारे  यहां  जो  छः  बड़े  बन्दरगाह  हैं  उन  की  कार्प  क्षमता  ३००  लाख  से  ३१०  लाख  टन

 तक  है  हमारा  विचार  इसे  बढ़ा  कर  ४१०  लाख  टन  तक  करने  का  है  ।

 कलकत्ता  बन्दरगाह  के  बारे  में  कोई भी  यह  नहीं  कह  सकता कि  वहां  यह  ate  भी  किया  जा

 सकता था  ।  मंत्रालय ने  वहां  सब
 कुछ  किया  है

 |
 कलकत्ता  बन्दरगाह जब  बता  था  तब  उस  का  मूल्य

 था  यह  तो  मैं  नहीं  कहू  सकता  किन्तु  arse  उस  का  लागत  मूल्य  २००  करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  है  |

 यह  सब  से  बड़ा  बन्दरगाह है  ।  १७-१८  करोड़  व्यक्तियों को  रोजी  देता है  ।  वहां के  पानी  में

 खारीपन बराबर  बढ़  रहा  है
 ।

 पौर  एक  दिन  वह  प्रा  जब  कि  कलकता  के  निवासियों  को  पीते  का
 पानी  मिलना  कठिन  हो  जायेगा  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  ऐबी  स्थिति  उत्पन्न  हो  किन्तु  कु  ड  कठिनाइयां

 भी  हैँ
 ।

 हम  उन
 को

 दूर  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  है  श्र  ora  है  कि  हमें  afta  ही  सफलता  मिल
 जायेंगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  से  उपाय  सुझाये  गये  हैं  ।  यह  कहा  गया  है  कि  हुगली  में  गंगा  का  पानी  शरिक

 से  अधिक  मात्रा  में  लाया  जाये
 ।

 इस  प्रकार  गंगा  को  नौवहन  करने  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  पानी

 के  खरापन  को  भी  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  कौर  यही  उद्देश्य  गंगा  बांध  तथा  रखा  बांध  का  है  ।

 विभाजन  के  समय  हम  ने  एक  जो  हमें  नॉटी  देना  चाहिये  था  वह  हम  ने  पाकिस्तान  को  दे  दिया
 क्योंकि  उस  का  प्रभाव  गंगा  बांध  फबा  बांध  पर  पड़ता  है  ।  बहुत  से  व्यक्तियों  तथा

 यज्ञों  ने
 इस

 समस्या  की  जांच  की  है  रेलवे  भी  इसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  है  ।
 उन  का  भी  यही  उत्तर  है  !

 उन  का  भी
 यहँ  कहना  है  कि  इस

 से  नौवहन  की  स्थिति  सुधर  जायेगी  तथा  न  यह  किसी  के  अधिकारों

 का  हनन  करेगी  मैं  यह  बात  यहां  इसलिये कह  रहा  हूं  ताकि  कोई  भी  यह  न  समझे कि  इस  में

 कुछ  कठिनाइयां  हैं  हम  इसे  टाल  रहे  हमारे  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  ने  भी  अपत  भाषण

 में  कहा  है
 कि

 शीघ्र  ही  यह  कार्य  शुरू  किया  जायेगा ।

 अब
 मैं  हल्दिया  का  प्रशन लेता  हूं

 ।
 हम  इस  बन्दरगाह के  विकास  सम्भावनाओं के  बारे  में  विचार

 कर  रहे  हैं
 ।

 लेकिन  जो  सदस्य  उस  क्षेत्र  के  हूँ  वे  यह  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  इस  बन्दरगाह के  विकास
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 श्री  स०  ato

 से  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  प्रभावਂ  पड़ेगा  कौर  उस  कीं  उन्नति  को  ठेस  पहुंचेगी  ।  लेकिन  यह  बात  नहीं  है
 ।

 यह  तो  एक  wary  ही  योजना  है  प्रौढ़  इसको  कार्यान्वित करना  भी  है

 भागी  रथी  नदी  की  सफाई  करने  पर  भी  जो  हम  ३०  फीट  अथवा  ३२  फीट  गहराई करना  चाहते

 हैं  वह  सम्भव  नहीं है  ।  इस प्रकार के  बन्दरगाह  की  आवश्यकता है  |  इसलिये यह  कहना  कि  यह

 बन्दरगाह  गंगा  बांध  अथवा  फरुखा  बांध  बनाने  की  संभावना  को  कम  करेगा  ठीक  नहीं  है  |  इस

 प्रकार  की  भावना  से  लोगों  को  बेचैन  नहीं  होना  चाहिये  ।

 इसके  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  निर्णय  करने  के  पश्चात  भी  हमें  कु  द्र  प्रतिक्रियाओं  के  बारे  में

 सोचना  होता  है  प्रौढ़  उनके  उपाय  द्दीन  होते  हैं  ।  हमारी  सरकार  जब  किसी  काम  को  करने  का  निश्चय

 कर  लेती  है  तो  ही  करती  है  ।  हमारे  सामने  राज  ये  सभी  सवाल  हैं  जैसे  कि  इसके  बनने

 से  पूर्वी  क्षेत्र  में  क्या  हमारे  यातायात  पर  वहां  प्रभाव  इस  यातायात  की  सुरक्षा

 के  लिये  हमें  क्या  करना  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  जैसे  ही  हमारी  तैयारियां हो  जायेंगी

 हम  झपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  देंगे  ।  हम  चाहते  हैं  कि  फरुखा  बांध  यह  भागीरथी  कौर  हुगली  की

 सफाई  करता  है  वह  सभी  रेत  safe  वहां  से  साफ  हो  जायें  ।  तब  ही  २४  अथवा  २६  फीट  चौड़ा

 फांट  तैयार  हो  सकेगा ।  ये  सभी  बातें  बहुत  महत्वपूर्ण हैं
 ।  भर  विशेषरूप

 से  कलकत्ता  निवासियों

 के  लिये  पीने  के  पानी  का  प्रबन्ध  करना  ।

 बम्बई  तथा  विशाखापट्टनम  बन्दरगाह  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इनके  बारे  में  यह

 बताया  जा  चुका-है  इसलिये  मैं  विस्तृत  बातों  में  तो  जाना  नहीं  चाहूंगा  लेकिन  इतना  कहूंगा

 कि  जरगर  किसी  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  तो  माननीय  सदस्य  मेरा  ध्यान  उसकी  दिलायें

 a  उसका  उत्तर  यहां  दूंगा  ।

 हमारे देश  में  लगभग  २८०  छोटे  तथा  मध्य स्थिति के  बन्दरगाह हैं  ।  ५  करोड़ की  सहायता

 जो  कि  हमें  मिली  इन  सब  का  विकास  कार्य  तो  हम  शुरू  नहीं  कर  सकते  ।  किन्तु  तूतीकोरिन  तथा

 मंगलौर का  सवाल  महत्वपूर्ण  है
 ।

 रोजाना  मुझ  से  पूछा  जाता  है  कि  तूतीकोरिन  जो  कि  पूर्वी  किनारे

 पर
 है  कौर  मंगलौर  जो

 कि  Tea
 किनारे  पर  उनके  बारे  में  क्या  हो  रहा  है

 ।
 हम  इसकी

 जांच कर  रहे  इस  बारे  में  मैं  यह  श्रीनिवासन देता  हूं
 कि

 विशेषज्ञों  की  राय  के  झ्राधार  पर  चूंकि  वे

 महत्वपूर्ण  होती  हम  बहुत  शीघ्र  ही  इन  दोनों  बन्दरगाहों  को  बड़े  बन्दरगाहों  में  बदलने  जा  रहे

 इन  में  से  प्रत्येक पर  १०  करोड़  रुपये  व्यय  होगा  ।  यह  कार्य  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 न  लेकर  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  लिया  जायेगा
 ।

 हो  सकता  है  कि  इसका  सर्वेक्षण  तथा  बातें

 सभी  शुरू  हो  जायें
 ।

 अन्तर्देशीय
 जल  यातायात  के  सम्बन्ध  में  ब्रह्मपुत्र  में  क्या  हो  रहा  है  यह  बता  देना  चाहता  हूं  ।

 झ्रासाम  तथा  कलकत्ता  के  बीच  लगभग  ६०  प्रतिशत  मार्गों  यातायात  अन्तर्देशीय जल  यातायात

 के  द्वारा होता  है  ।  वे  कठिनाई में  हैँ  ।  अपनी  वर्तमान  धन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  पुरा  करने  के
 लिये

 वे  ३०  लाख  रुपये  चाहते  थे
 ।  चूंकि  जोइंट  स्टीमर  कम्पनी का  अपना  विशेष  महत्व  है

 सरकार  ने  उन्हें  ३०  लाख  रुपये  का  ऋण
 दे  दिया है  जो  ४५  वर्षों में  वापस  कर  दिया  जायेगा  ।

 ब्रह्मपुत्र  के  नियंत्रण  व्यय  की  प्रति  करने  के  लिये  जोइंट  स्टीमर  कम्पनी  के  लिये  कुछ  रुपया  भी

 दिया  गया  है  ।
 बिहार  में

 दो
 छोटे  जहाजों  की  सहायता  से  wet  यहां  की  बनी  हुई  नावों  को  खींचने

 के  लिये  एक  योजना  भी  चालू  की  गई  है
 ।

 इन सेवाओं के  चालू  होने  से  इस  बात  का  पता  चला  है  कि

 इन  के  द्वारा  भ्रन्तदेंशीय  यातायात  बहुत  कम  रदा  है  |  गोधन  समिति  ने  भी  झपना  प्रतिवेदन  दे
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 दया है  ।  उसने  कई  प्रन्त रिम  प्रतिवेदन  दिये हैं  ।  प्रति  प्रतिवेदन  में  प्रभी  देर  लगेगी  ।  किन्तु

 rat
 इसकी  कोई  जल्दी  नहीं  है  ।  ये  प्रतिवेदन  बहुत  ही  विस्तृत  तथा  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 सड़क  विकास  के  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  ही  भ्रमणी  बातें  कही  हैं  ।

 ज्यीय  यातायात  संगठन  समिति  के  सदस्यों  के  प्रति  मैं  बहुत  ही  कृतज्ञ  हूं  ।  इस  समिति  का  प्रतिवेदन

 हमें  मिल  चुका  है  ।  इस  समिति  ने  इस  समस्या  की  बहुत  तरह  से  तथा  विस्तृत  रूप  से  जांच

 की  है  ।  भ्रन्तर्राज्यीय  सड़क  यातायात  के  विकास  में  यह  प्रतिवेदन  aaa  ही  हमारे  लिये  पथ-प्रदर्शक

 का  कार्य  करेगा  |

 बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  पूछा  है  कि  क्या  सड़क  तथा  रेल  यातायात  के  बीच  कोई  दुश्मनी  है  ।

 हमारा  देश  विकसित  है  कौर  दोनों  प्रकार  के  यातायात  का  विकास  होना  है  ।  मैं  दावे  के  साथ  कह

 सकता  हुं  कि  श्रागामी  २४  वर्षों  में  दोनों  प्रकार  के  यातायात  में  किसी  भी  प्रकार  की  दुश्मनी  प्रिया

 प्रतिद्विन्दता की  कोई  नहीं  है  ।  हमें  इन  दोनों  प्रकार  के  यातायात  के  भ्र धि कारों  की  सुरक्षा

 करनी है  ।

 एक  मामूली  सी  प्रतिस्पर्धा  हो  सकती  है  ate  जिसके  कारण  सड़क  की  कुछ  ग्राम  रेलवे  को

 जा  सकती  है  रेलवे  की  कुछ  सड़क  को  जा  सकती है  ।  यहां  तक
 कि  अन्तर्देशीय wk

 तटीय  यातायात  की  कुछ  राय  रेलवे  द्वारा  ले  ली  गई  है  ।  इस  से  ga
 ।

 सभी  कुछ  सरकार के

 पास तो  गया  |  यह  तो  समन्वय  समापन  की  बात  है  ऐसी  भावना  नहीं  होनी  चाहिये
 कि

 इन  दोनों  के  बीच  किसी  प्रकार  की  दुश्मनी  है  ।

 रेलवे  मंत्रालय  तथा  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  सरकार  का  विचार  एक  रेल-सड़क  समन्वय

 समिति  की  स्थापना  करने  ar  et  भ्रपने  यहां  स्व:वालित गाड़ियां  बनाने  के  निर्माण  कार्यक्रम  में

 अधिक  समन्वय  स्थापित  करने  का  हमारा  उद्देश्य  है  ।  यह  सब  बात  मैं  इसलिये  कह  रहा  हूं  ताकि  कोई

 यह  न  कह  सके  कि  सड़क  विकास  की  अवहेलना  की  गई  है  ।  असलियत तो  यह  है  कि  उनकी  कौर

 जितना  ध्यान  देना  चाहिये  था  उससे  अधिक  ही  ध्यान  दिया  गया  है  ।  संसार  में  सभी  जगह  वर्तमान

 यातायात की  यही  प्रवृत्ति  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  पता  होगा  कि  इस  विषय पर  ५०-६०  चलचित्र

 चालू किये  गये  हैं  ।  राज  सभी  जगह  इस  प्रकार  की  पत्ती  में  विकास  हो  रहा  है  |

 जमाने  में  भी  राज  सड़क  यातायात  का  जोर  है  ।  हिटलर  ने  भ्रोटावहन  का  प्रचार  किया

 था  ।  इस  से  लोगों  की  चाहिये  |  हर  जगह  यातायात  का  ढांचा  ऐसा  है  ।  भ्र भी  हमारे

 देव  में  वह  स्थिति  नहीं  are  है  ्  २५  वर्ष  और  लगेंगे  ।  योजना  आयोग  तथा  अन्य

 पदाधिकारियों  को  स्थिति  का  व्यापक  दुष्टि  से  विचार  करना  चाहिये  ।  सवाल  यह  नहीं  है  कि

 कितना  रुपया  कराता  है  ।  इसलिये  हमें  यह  सोचना  चाहियें  कि  हमें  धन  का  उपयोग  किस  प्रकार

 करना  चाहिये  जिससे
 कि

 चरम  सीमा  कराने  पर  इस  प्रकार  की  कठिनाइयां  न  उठें  ।  विश्व के  अन्य

 भागों  में  जो  हुमा  है  जो  हो  रहा  है  उससे  हमें  अनुभव  प्राप्त  करना  चाहिये  ।  झगर हम  सड़क

 तथा  रेल  यातायात  के  लिये  कभी  से  झगड़ा  करने  लगेंगे  तो  इस  से  न  तो  इन  दोनों  यातायात  की

 समस्या  ही  सुलझेगी  भ्र ौर
 न

 समिति  रूप  से  यातायात  की  समस्या  का  ही  समाधान  होगा  ।

 मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  द्वितीय  तथा  तूतिया  योजना  के  द्वारा  यातायात  का  हमारे  देश  में  विकास

 हो  रहा  है
 ।

 कितने  लाख  टन  यातायात  का  ae  विकास  होगा  इसके  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 यह  सब  कुछ  रेल  द्वारा  होता  है  अथवा  सड़क  यातायात  के  द्वारा  अन्तर्देशीय  जल  यातायात  तथा

 हवाई  यातायात  का  इस  में  बहुत  कम  हाथ  है
 ।

 श्री  मसानी  ने  जो  बहुत  ही  उपयोगी  कौर ठोस  सुझाव

 दिया है  उस  पर  अवश्य  ही  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  दोनों  ate  की  सद्भावना  तथा  समन्वय  समिति



 VIG  च्  PEE

 [at  स०  क  ०  qa]

 की  स्थापना  से  हम  एक  ऐसी  योजना  बनायेंगे  जिसके  द्वारा  इन  दोनों  के  बीच  पूर्ण  समन्वय  होगा

 श्र  जो  प्रतिस्पर्द्धा  होगी  वह  भी  लाभदायक  होगी  ।  कौर  इन  दोनों  के  बीच  कोई  दुश्मनी  नहीं  होगी  ।

 सड़क  यातायात  के  सम्बन्ध  में  परौ  कुछ  नहीं  कहना  सिवाय  इसके  कि  इस  नई  सड़क  योजना  पर

 विचार  किया  जायेंगी  |  यह  योजना  २०  वर्ष  के  लिये  है  प्रौढ़  इस  पर  कुल  ५,२००  रुपये

 व्यय  होंगे  ।  इसका  विभाजन  बहुत  ही  रुचिकर  है  ।  इस  ४५,२००  रुपये  में  से  राज पथों

 पर  €८०  करोड़  राज्यों में  राजपथों  पर  2,450  करोड़  जिलों  की  बड़ी  बड़ी  सड़कों  पर

 १,३६०  करोड़  जिले  की  अन्य  सड़कों  पर  &Yo  करोड़
 भ्र  गांवों  की  सड़कों पर

 ६३०  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जायेंगे  |  इसका  यह  मतलब  है  कि  वर्ष  PEG O-|  से  लेकर  Peqo-5 2

 तक  सड़क  विकास व्यय  ८०  करोड़  रुपये  से  बढ़  कर
 ४४०

 करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।  सड़कों की

 देखभाल का  वारिक  व्यय  जो  2842-2 A में  ३० .  ५  करोड़ होगा  वह  बढ़  कर  Req 0-Gk  में

 १३५  करोड़ रुपये  हो  जायेगा  ।  चूंकि  जब  सड़क  बनायी  जायेगी  तो  यह  आवश्यक  है  कि  उनकी

 देखभाल
 भी  की  जाये

 ।
 हम  ऐसी  ही  योजना  बना  रहे  हैं  जिन  में  इन  सब  की  पूर्ति  हो  जायेगी

 ।

 पर्यटन  की  सभी  ने  भूरि  भूरि  प्रशंसा  की  है  ।  इससे  श्राय  भी  अधिक  होती  है  ।  इससे वर्ष

 १९५७  में  १६  करोड़  रुपये  को  प्राय  हुई  है  ग्रोवर  इस  व्  २०  करोड़  को  होने  की  |

 किन्तु  मुझे  इससे  संतोष  नहीं  है  ।  हमारा  देश  ऐसा  श्राकबंक  है  कि  यहां  सभी  कोई  भराना  चाहता

 पांवटा  दोनों  ae  से  चलता  है  wary  हमारे  यहां  यदि  कोई  भ्राता  है  तो  हमारे  यहां  से
 भी

 दूसरी  जगह  जाना  चाहिये  |  पर्यटन  का  हमें  विकास  करना  है  |  इस  में  कुछ  कठिनाइयां  भी

 हमारे  पास  धन  नहीं  कौर  सभी  लोग  यात्रा  करने  लगें  तो  रेलों  में  जगह  भी  नहीं  मिलेगी
 |

 किन्तु  इससे  एक  समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  ।  सड़क  यातायात  तथा  रेल  यातायात  में  कोई

 दुश्मनी नहीं  होगी  ।  दोनों  के  लिये  यातायात  में  काफ़ी  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  हमारे यहां  जो  घूमने

 आते  है  ते  हज़ारों  ae  लाखों  व्यक्तियों  में  हमारे  यहां  की  झ्राकर्षक  वस्तु भ्र ों  के  बारे में  चर्चा  करते हैं  |

 शर  वे  लोग  भी  यह  देखने  को  लालायित  होते  हैं  कि  भारत  क्या  है  |

 यदि  विदेशी  विनिमय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  तो  यह  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  की  बात

 है  ।  किन्तु  हमेशा  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  की  बात  नहीं  रहेगी  ।  हम  विदेशियों को  यहां  ५  प्रौढ़

 यहां  वालों  को  बाहर  जाने  से  रोक  नहीं  सकते  ।  झगर  हम  १०  करोड़  रुपये  का  विदेशी  विनिमय  व्यय

 करके  न्र पन  यहां  वालों  को  बाहर  भेजते  हैं  तो  यह  निश्चय  है  कि  बाहर  वालों  को  यहां  बुलाकर  उनसे

 २०  करोड़  रुपये  का  विदेशी  विनिमय  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  हमारा  पेंट  विभाग  इस  जोखिम

 को  उठाने  के  लिये  तैयार  है
 |

 धन  के  अतिरिक्त  शिक्षा  तथा  मनोवैज्ञानिक  दृष्टि  से  अथवा  प्राय

 पहलु ग्र ों  से  यह  जोखिम  उठाना  अच्छा  है  क्योंकि  थे  विदेशी  विनिमय  की  अपेक्षा  अधिक  महत्व  की

 चोट हूं  ।  लेकिन  इस  पर  भारिक  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  किन्तु  फ़िर  भी  इस  में  विकास  हो

 रहा  है  are  पेंट  विभाग  ने  इस  सिलसिले  में  जो  कार्य  किया  है  उसकी  हमें  water  करनी  चाहिये  ।

 विदेशो  लोग
 जो

 हमारे  यहां  ard  हैं  उन्होंने  इस  विभाग  की  बहुत  प्रशंसा  की  है  ।  यह  वह  चौथा

 अंग  है  जिससे  कि  विदेशी  विनिमय  की
 प्राप्त  होती  है  ।  इससे  एक  लाभ  कौर  भी  होता  है  कि

 यह  हमारे  हजारों  दोस्त  बनाता  है
 |

 क्या  हर  जगह  स्वस्थ
 प्रौढ़

 शांतिपूर्ण  वातावरण  बनाने  के  लिये

 इसकी  ग्रा वश्य कता  नहीं  है  ?  अवश्य  ही  इसकी  आवश्यकता है  ।  यह  निश्चित  है  कि  यह

 विभाग  बहुत  ही  उपयोगी  काय  करता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  किसी  विशेष  कटौती  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखने  की

 आवश्यकता  है  ?

 मय  was  में



 श्रनदानों की  ७ ४  १८८१  -  3८ है

 Tat
 | है  है

 विट्ठल  राव  :  कटौती  प्रस्ताव
 १२७६  96RS  को

 अ्रलग  मतदान  के  लिये  रखा  जाये  ।  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १२७६  राज्य  सड़क  यातायात को

 अनुदान  तथा  ऋण  देने  की  नीति  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  है  कौर  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १४६४

 विशाखापत्तनम  में  सूखी  गोदी  परियोजना  में  संशोधन  करने  तथा  उसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करने

 के  बारे में  है  ।

 महोदय द्वारा  कटौती  संख्या  PRE  मतदान  के  लिये  रखा  गया  सभा  में  मत  विभाजन

 पक्ष  में  १४  कौर  विपक्ष  में  च  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १४६४  मतदान  के  लिये  रखा  गया  ale  स्वीकृत

 हुआ  i

 देख  कटौती  सभा  की  श्रीमती  वापस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  परिवहन  तथा  संवार  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें

 मतदान  के  लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत हुई

 माग  शीर्षक  राद

 सख्या
 मावा

 रुपय

 sy  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  2,000

 य्प्दू  G0,42,R0,0090 भारतीय  डाक  तथा  तार  विभाग  व्यय  afer )

 a9  वणिक  नौवहन  ६३,१६,००७५०

 ा  प्रकाशा-स्तम्भ  शर  प्रकाश-पोत  8,25  22,000

 थ्  ऋतु  विज्ञान  विभाग  ढँक  ३,०००

 0  समद्रपार  संचार  सेवा  ०००

 £2  उड्डयन  &  Lo,  २४,०००

 RR  केन्द्रीय  सड़क  निधि  ३,५६,२४,०००

 टे  संचार  राज माग  ६.० ६,०  2,000

 श  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  कौर  अन्य

 व्यय  24%  €  2,000

 शदे  भारतीय  डाक  तथा  तार  पर  य  जी  व्यय  (  राजस्व से  पूरा  नहीं  किया

 गया )  ३  १,३े  UV,  coe

 १३२  सैनिक  उदयन  पर  पूंजी  व्यय  e  2,89,  १६,०००

 QAR  पत्तनों पर  पंजी  व्यय
 २,७८,  २१,०००

 23%  सड़कों  पर  पूंजी  व्यय
 24, 22,409,000

 R4
 परिवहन

 तथा  संचार  मंत्रालय  का  अन्य
 पूंजी

 ब
 व्यय  G,03,0€8,000

 मूल  अंग्रेजी  में

 41  (Ai)



 Voc  अनुदानों  की  मांगें दीदी  EXE

 श्रम  wer  रोजगार द दिय  नमा  मालय

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  सभा  के  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्रालय  की

 अनुदानों  को  मांग

 ६७  से  ६  १२७  पर  विचार  किया  जायगा  |

 जो  माननीय  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  वे  ee  मिनट  में  भ्र पने  कठौती

 |  की  संख्या  सभा  पटल  पर  दे  दें  ।

 वर्ष  PEYE—Go  के  लिये  श्रम  abe  रोज़गार  मंत्रालय  की  श्रनदानों  की  निम्नलिखित मांग

 ee
 प्रस्तुत  की  गई  :--

 माग  सख्या  शीर्षक  रुपय

 ध  श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  १८,३९,०००

 मुख्य  खान  निरीक्षक  2E,W¥,o00 कप

 Re  अम  गर  रोजगार  मंत्रालय  के  प्रधान  विविध  विभाग  तथा  €,६४,९२,०००

 व्यय

 १२७  श्रम  और  रोज़गार  मन्त्रालय  का  प  जी  व्यय  2,20  ०००

 श्रम  कौर  रोजगार
 तथा  योजना

 मंत्री
 :  उपाध्यक्ष

 मैं  आपकी  अनुमति

 से  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  आरम्भ  करना  चाहता  हूं  ।  आरम्भ
 म

 म  कुछ  प्रमुख  सदस्यों  का  जिक्र  करना  चाहता  जिनका  सम्बन्ध  श्रम  नीति  शौर  प्रशासन  से  |

 मेरा  उद्देश्य यह  ह  कि  मैं  इस  चर्चा  से  श्रधिक-से-प्रधिक  लाभ  उठा  सक  य्रौर  हमारे  कार्य  का  समुचित

 मूल्यांकन  हो  सके
 |

 इस  दिशा  में  जो  सुधा  ९  कौर  परिवर्तन  भ्रपेक्षित  वे  हम
 करने  को  तत्पर

 रहेंगे  ।
 चर्चा  करते  समय  इस  महत्वपूर्ण  बात  का  हमें  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हमारे  आधारभूत  लक्ष्य

 क्या हैं  कौर  किस  दिशा  की  भ्रांत  हमें  होना  है  ।  साथ  ही  हमें  इस  बात  का  ध्यान रखना  होगा

 कि  हमारी  सीमायें  क्या  हैं
 ।  इस

 पृष्ठभूमि  में  ही  हम  मन्त्रालय  के  कार्यों  समूचित  मूल्यांकन  कर
 सकेंगे  ।

 चर्चा  के  दौरान  में  जो  श्रालोचना  होगी  कौर  जो  सुझाव  प्रस्तुत  किये  उनका भी  लाभ

 तभी  हो  सकता है  ।

 विशेष  बातों  के  पु  में  कुछ  सामान्य  बातें  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करूंगा  ।  यह  फलाया

 जा  रहा है  कि  श्रमिक वर्ग  के  लिये  जो  श्रम  विधान  इत्यादि  बनाये  जारहे  उनसे  उद्योग  पर  भारी  बोझ

 पड़  रहा  हूं  प्रौढ़  इस  प्रकार  देश  के  भ्रार्थिक  विकास  में  काफी  रुकावट  पड़  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  के  विचार

 कई  एक  उद्योगपति  मित्रों  द्वारा  व्यक्त  किये  aa  हैं  कौर  विभिन्न  अवसरों  पर  कुछ  अखबारों  में
 भी

 एसी  बातें  निकली  हैं  ।  मैंने  इस  मामले  का  गम्भीर  परीक्षण  किया  ध  इस  प्रकार  के  आन्दोलनों  का

 म॑  कोई  प्रौचित्य  नहीं  समझता  मैं  यह  इसलिये  कह  रहा  हूं  क्योंकि  इससे  रोष  बढ़ने  की  सम्भावना

 ह  प्राधिकार  श्रमिकों  को  ही  देश  की  अर्थव्यवस्था  का  निर्माण  करना  हमें  उसका  समर्थन

 प्राप्त करने  के  लिये  सब  कुछ  करना  चाहिए |

 स्वयं  श्रमिक लोग  कहते  है  कि  at  भी  श्रमिकों  का  शोषण  हो  रहा  है  ।  राज की  प्रगति

 म
 ५  उनका  भाग  नहीं  मिल  रहा  ह  प्रो

 उनकी  स्थिति  काफी  शोचनीय  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरा

 कहना  है  कि
 कुछ  शिकायतें  ae  wade  की  बात  तो  समझ  में  सकती  परन्तु  सीमा  ठीक  तौर  पर

 मूल  अग्र  |  म
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 मांगें  दीपक

 तो  श्रमिकों  की  अवस्था  सुधर  रही  है  ।  हमें  स्थिति  की  कठिनाइयों को  समझना  चाहिए
 ।  हमारे देश  की

 राष्ट्रीय  बहुत  कम  है
 ।

 हालत  वही  जो  प्राय  में  बड़े  परिवार  की  होती  है
 ।

 हमारा  देश

 विकसित  हो  रहा  हम  के  हालात  सुधारने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हें  ताकि  हमारा  जीवन  बरच्छा  बन

 सके  |  परन्तु  कठिनाइयां  हैं  हमें  कुछ  बलिदान  करके  ही  इस  प्रभार  की  स्थिति  का  सामना  करना

 श्रम  नीति  के  विभिन्न  भ  की  चर्चा  करते  हुये  हमें  इस  पृष्ठ  भूमि  को  हमेशा  ध्यान  में  रखना

 होगा  |  यह  हमारे  विकास  wr  प्रारम्भिक  सीढ़ियां  हें  इस  प्रकार  की  कठिनाइयां  तो  करायेंगी  ही  ।

 इसके  लिये  हम  सभी  को  बलिदान  करना  होगा  ।  अरब  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  ध्यान

 करता  हुं
 ।

 सब  से  बड़े  महत्व  की  बात  श्रमिकों  के  जीवन  स्तर  की  है  उनकी  alas

 अवस्था  को  सुधारने  की  है  |  सामाजिक  सुरक्षा  प्रौर  शादी  इसमें  सब  कुछ

 सम्मिलित  हैं  |  रोजगार  को  मैंने  प्रथम  रखा  हैं  और  मैं  इसे  बड़े  महत्व  की  बात  मानता  हूं  ।  यदि  किसी के

 पास  रोजगार ही  तो  उसका  जीवन  स्तर  क्या  बनेंगा  पौर  उसकी  सुरक्षा  भी  नहीं  होगी  ।  अतः

 इसकी  हमारा  पुरा  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  मैं  स्वीकार  करता  हुं  कि  इस  मामले  में  योजनाओं  के

 अन्तर्गत  सन्तोषजनक  कायें  नहीं  हो  पाया  माननीय  सदस्य  भ्रांकड़े  प्रस्तुत  करते  रहते  यह

 सत्य  है  कि  ऐसे  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  जिन्हें  रोजगार  नहीं  प्राप्त  हो  रहा  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं

 महत्वपूर्ण  झ्रांकड़े  प्रस्तुत  करूंगा
 ।

 गत  वर्षों  में  चालू  रजिस्टरों  के  १६"  ७
 प्रतिशत

 गारी  बढ़ी  हूं  ।  गत  वर्ष  यह  द्धि  १७
 *

 २  प्रतिशत  थी  ।  हमारा  विचार  था  योजना  के  में  ५३  लाख

 लोग  बेरोजगार  रह  परन्तु  मालूम  होता  है  कि  ७३  लाख  लोग  बेकार  रह  जायेंगे
 |

 ada  पीठासीन

 परन्तु  इसका  कदापि  यह  wy  नहीं  हैं  कि  किसी  प्रकार  की  रोजगार  की  स्थिति  का  निर्माण  नहीं

 किया
 गया

 ।
 मैं  इस  बात  का  सबूत  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  कि  रोजगार

 की
 व्यवस्था  से  चार  गुना

 अधिक  हो  रही  है
 ।

 हमारे  पास  सभी  क्षेत्रों  की  रोजगार  सम्बन्धी  पूरी  जानकारी  पूरे  आंकड़े  नहीं

 है  ।  परन्तु  बागान  तथा  सरकारी  रेलवे  इत्यादि  में  जिन  लोगों  को  काम

 दिया  गया  उस  हिसाब से  PEWG—- LEVY  के  बीच  २'  ३  प्रतिशत  रोजगार  की  प्रत्येक  वर्ष  वृद्धि

 हुई  हैं
 ।  ह

 हमारे  पास  इस  बात  के  भी  भ्रांकड़े  कि  जिन  स्थानों  को  भरने  के  लिये  विज्ञापन  जारी  किये

 गये  उसमें  ७
 '

 ८
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ate  ५:  ३  प्रतिशत  स्थान  भरे  मये  यह  बड़े  महत्वपूर्ण  प्राप्त

 ait  इस  बात  के  द्योतक  हैं  कि  जितने  लोगों  की  हमें  जरूरत  उतने  हमें  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं
 ।

 यह  व्यवस्था  मांग  से  बहुत  कम  ह  कौर  जितनी  संख्या  में  स्थान  उतनी  संख्या  में  समुचित  व्यक्ति

 प्राप्त  नहीं  हो  जितनी  संख्या  में  काम  के  लिये  लोग  रजिस्टर  हुये  वह  तो  केवल  १४ प्रतिशत है
 |

 इस  अवस्था  में  भी  बेरोजगारी  बढ़  रही  है
 ।

 प्राचीन  इसका  कारण  कया  है  इसका एक  कारण  यह  है

 कि  बढ़  रही  है  ।  सब  प्रयत्नों  द्वारा  हम  नये  अ्रवसर  निर्माण  करते  हैं  परन्तु  बढ़ने  के

 कारण  हमारी  स्थिति  फिर  पिछड़  जाती  हैं  ।  विभिन्न  उद्योगों  और  कामों  में
 ४

 से  ४  प्रतिशत लोग  लगे

 हैं  ।
 फिर  सभी  लोगों  को  तो  वहीं  काम  दिया  नहीं  जा  सकता  |  दूसरी  देशों  में  अवसर  बहुत  सीमित

 हें  ।  बहुतों  को  ही  उद्योग  झ्र  इसी  प्रकार  के  अन्य  कामों  में  लगाना  होता  है  ।  यह  तो  रोजगार की  स्थिति

 है  इसका  इलाज  यही  है
 कि

 योजना  बहुत  बड़ी  बनाई  जाये
 ae

 अ्रघिक  विनियोग  की  व्यवस्था  की

 जाये  ।

 रोजगार  के  सम्बन्ध  में  एक  बात  यह  भी  है  कि  चाहे  रोजगार  का  कितना  ही  विस्तार  हो  कौर

 इस  मामले  में  कितनी  ही  कठिनाइयां  क७,*  परन्तु  कई  बार  ऐसा  समय  भी  aren  हैं  कि  रोजगार  के

 बेईमान  स्तर  के  कारण  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  काम  बन्द  हो  जाते  हैं  हमारे

 लिए  स्थिति  बड़ी  चिन्ताजनक  हो  जाती  कौर  ऐसे  मामलों  में  माननीय  सदस्यों  ने  भी  काफी  रुचि



 Cosy  झन  ों  की
 ० च
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 व्यक्त  की  है  |  मैंने  प्रदान  लगाया  है
 कि

 हड़तालों  इत्यादि  में  इतने  दिन  नष्ट  नहीं  जितने  दिन  काम

 बन्द  होने  के  कारण  हुये  |  यह  बड़े  महत्व  की
 बत  है  ।

 यह
 सब  कई  उद्योगों

 मं  अर्थात्‌  सुती  कपड़ा  उद्यो

 इंजी  पटसन  प्रौढ़  प्राय  उद्योगों  में  ठ  |  इसके  कारणों  में  सबसे  बड़ा  कारण

 राष्ट्रीय  मण्डी  की  शक्तियों  का  प्रभाव  है  ।  इससे  हम  जान  सकते  हैं  कि  उत्तरदायित्व किस  का  है  ।  कभी

 विदेशी  विनिमय  at  कमी  होती  हैं  तो  कभी  प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  परिणाम  होता  हैं  कि

 रिंग  उद्योग  को  हानि  पहुंचती  हैं
 ।

 कई  बार  के  कारण  हमारा  कपड़ा  इत्यादि  मंडी  में
 न

 तो  हमारे  नियोजक  निराश  हो  उठते  हैं  ।  चूंकि  हमारी  wes  व्यवस्था  गति  हीन  नहीं  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 स्थिति  के  परिवर्तनों  का  बरच्छा  बु  रा  प्रभाव  उस  पर  होता  रहता  हैं  ।  उसका  तो  हमें  मुकाबला  करना  ही

 काम  के  बन्द  होने  तालाबन्दी  का  अन्य  कारण  हमारी  आन्तरिक  न  व्यवस्था  है  ।

 हाल  ही  में  हमारे  कृषि  उत्पादन  में  ह्य
 |

 हमारे  पास  काफी  खाद्य  नहीं  तो  इसका  प्रभाव

 कपड़े  की  मांग  पर  ।  जनता  की  खरीद  की  शक्ति  बहुत  कम  है  ।  मध्यम  वर्ग  के  लोग  इतनी  ऊंची

 कीमतों  में  खाद्यान्न  खरीदने  में  परेशान  हैं  ।  इस  प्रकार  हमारी  प्रथ  व्यवस्था  परस्पर  एक  दुसरी  चीज

 पर  प्राचीन  है  प्रो  खाद्य  तथा  कृषि  उत्पादन  का  महत्व  बहुत  हूँ  ।

 न्य  कारण  कुव्यवस्था  सुप्रबन्ध  हे  |  बहुत  सी  संस्थाएँ  केवल  के  कारण  बन्द

 हो  गयीं  ।  यदि  ये  लोग  थोड़ा  पहले  सचेत  हो  जाते  तो  इस  प्रकार  की  स्थिति  निर्माण  न  होती  ।  इन

 पनों  के  बन्द  होने  से  काफी  लोगों  को  कठिनाई  हुई  बहुत  से  लोग  बेरोजगार  हो
 गये

 |  यह  मामला

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  गत  अधिवेशन  में  प्रस्तुत  हम्ना  था  कौर  हमने  सम्मिलित  रूप  में  उस  पर  विचार

 कर  कुछ  निर्देश  भी  दिये  थे
 ।

 कुछ  सिफारिशें  भी  की  गयीं  जिनमें  से  कुछ  एक  को  कार्यान्वित भी  किया

 गया  ।  सूती  कपड़े  के  मामले  में  एक  सूती  कपड़ा  जांच  समिति  की  स्थापना  की  जो  कि  इसी  उद्देश्य

 के  लिये  थी  ।  उसने  यो  कीं  न  कुछ  एक  को  छोड़  बाकी  सब  स्वीकार  कर  ली

 उस  पर  समुचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  कुछ  भी  हो  किसी  एक  व्यक्ति  के  ध  गतंव्य  के  प्रति

 उदासीन  रहने  के  कारण  हमारी  क्षमता  शर  जनशक्ति  बेकार  नहीं  पड़ी  रहनी  चाहिये  |  इस  ताल बन्दी

 श्र  बेरोजगारी  का  कारण  HATH  हे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  इस  समस्या  को  रख  कर  उसका

 कुछ  हल  निकालना चाहता  हूं  ।

 इसी  बेरोजगारी
 की

 समस्या  का  एक  रंग  समन्वय  का  प्रदान  हैं  और  इसके  साथ  मांग  श्र  सम्भरण

 का  प्रदर  जुड़ा  कहुआ हू  |  इससे  हमारे  नौकरी  दिलाऊ  दफ्तरों  का  भी  सम्बन्ध  है  |  उनकी  संख्या बढ़  रही

 है  कौर  उनके  काफी  विस्तर  किये  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।  परन्तु  केवल  यह  इतना  ही  सन्तोष

 की  बात  नहीं हे  ।  बहुत  से  कामों  के  बन्द  होने  के  कारण  वहां  से  लोगों  को  निकाला  जाना  था  ।  इससे

 काफी  गम्भीर  समस्या  बदा  हो  रही  भ्र सन्तोष  भी  था  दामोदर  घाटी  निगम  तथा  wea  स्थानों

 के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कई  एक  भी  पुछ  जा  रहे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  यह

 बताना  चाहता  हुं
 कि

 हमारा  wave  इस  दिशा  में  काफी  सन्तोषजनक  है  |  १७,४००  लोग तो

 शस्त्रों  के  दामोदर  घाटी  हीराकुण्ड  HAT  प्रौढ़  प्राय  इस्पात  उद्योगों  में  लगे  हैं  ।

 इससे  कुछ  सन्तोष  तो  है  |  कुछ  भ्रामक  sel  बेरोजगार  हैं  परन्तु  ७७  प्रतिशत  लोगों  को  काम  मिल

 चुका हूं  ।  बाकी  लोगों  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मैंने  उन  सदस्यों पर  कुछ  विचार  व्यक्त  किये  जिनका  सम्बन्ध  बेरोजगारी से  है

 हमने  काम  दिलाऊ
 दफ्तरों

 की
 क्षमता  कौर  प्रभावोत्पादकता में  सुधार  करने  का  निश्चय  किया  हैं  |

 इस  मामले  में  कुछ  गैर-सरकारी  नियोजक  पूर्ण  सहयोग  नहीं  कर  रहे  थे  ।  वे  खाली  स्थानों  की  प्र धि सूचना



 १४  १८८१  अनदानों की  मांग  है

 भी  नहीं  करते  हालांकि  एक  संगठन  जिसका  कि  लाभ  उठाया  जा  सकता  था  |  हम  चाहते  तो  यह

 हूं  कि  लोग  स्वयं  ही  इस  दिशा  में  काम  करें  शर  हमें  किसी  प्रकार  भ्र निवार्य ता  लाग  न  करनी  पड़े  ।

 परन्तु  हम  बेबस  थे
 |

 हमने  भ्रनिवायं  प्र धि सूचना  के  उद्देश्य  के  लिए  विधान  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय  किया

 हू
 ।

 हमारे  पास  सांख्यकीय  विभाग  उससे  हम  रोजगार  बेरोजगारी  का  भ्रनुमान  लगा  सकते  हैं

 हम  की  बात  हे  कि  रोजगार  सम्बन्धी  जानकारी  का  काफी  विकास  र्ा  हूं झ्र ौर  थोड़े  ही  समय  में  हम

 इस  बात  का  अनुमान  लगाने  में  सफल  हो  जायेंगे  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  और  व्यवसायों  में  श्रमिकों  की

 आवश्यकताओं  में  क्या  परिवर्तन  हो  रहे  हैं
 ।

 प्रशिक्षण  की  गति  को  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  काम  fears

 दफ्तरों से  हमें  यह  तो  पता  चलता  रहता हैं  कि  कहां  समस्या  भीषण हैं  कहां  सरल  रूप  में  है  ।  इस

 आधार  पर  हम  अपने  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  नियमित  करते  ताकि  मांग  re  सम्भरण  में

 समुचित  समन्वय  हो  सके  |

 श्री  मे  मजूरी  के  प्रश्न  पर  जाता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  को  काफी  जानकारी हे

 परन्तु  एक  दो  आंकड़ों  की  कौर  ध्यान  करवाना  जरूरी  मालूम  पड़ता  हू  ।  १९४७ से  लेकर

 2x9 Th, PNA मजूरी  में
 ७०  प्रतिशत की  वृद्धि  ges  |  ७

 प्रतिशत  की  वार्षिक  वृद्धि  समझिये  |  यदि  इसमें

 से  जीवन  व्यय  की  वृद्धि  को  निकाल दें  तो  यह  २
 ८

 प्रतिशत  वार्षिक  बैठता  ह  कुल  २८  प्रतिशत

 इस  प्रकार  मूल  वेतन  में  ३३  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  |  इस  हिसाब  से  ३  ३  प्रतिशत  वार्षिक

 पड़ता हूं  ।  इससे  इस  काल  मैं  श्रमिकों  की  स्थिति  प्रकट  हो  जाती  ह  ।  यह  झ्रांकड़े  बड़े  स्पष्ट  और  हो

 सकता  &  कि  जिस  प्रकार  इन्हें  प्रस्तुत  किया  गया  उससे  कुछ  गलतफहमी  पेदा  हो  जाये  |  परन्तु  प्रश्न

 यह  हे  कि  कया  श्रमिकों  की  स्थिति  ३३  प्रतिशत तक  सुधरी  यदि  a  के  वर्ष  को  अआधार मान मान

 लिया  तो  १९४५७ तक  यह  वृद्धि  १४  प्रतिशत हे  कौर  ES’  से  यह  वृद्धि  ३३  प्रतिशत  है  ।  यह

 बहुत बड़ी  बात  हूं  ।  यदि  हम  सारी  बात  का  ठीक  अन्दाज़ा  तो  हमें  अनुभव होगा कि होगा  कि  ERE  भर

 REV’  के  बीच  श्रमिकों  ने  जो  कुछ  खोया  वहू  उन्होंने  १६५७  तक  प्राप्त  कर  ge3e a ate से  यदि

 भ्रन्दाजा  तो  यह  वार्षिक वृद्धि  १८  .  ३६  प्रतिशत  हैं  ।  पर  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  दर  की

 वृद्धि  औसतन  १७.  ३  प्रतिश्त हे  ।  ‘SRE  के  से  तुलना  करने  पर  हमें  यह  परिवर्तन  बहुत  बड़ा

 दिखाई  देगा  ।  परन्तु  उस  समय  हम  अपने  राधिका  जीवन  पर  कोई  नियन्त्रण ही  नहीं  था  ।  इसके  बाद

 देश  का  भाग्य  अपने  हाथों  में  गया  श्र  हमने  अरपना  कार्य  श्रारम्भ  किया  ।

 यह  बात  नहीं  हैं  कि  हमने  यह  मजदूरी  श्रमिकों  को  एक  तोहफे  के  रूप  में  दी  ह  उत्पादन

 नहीं  बढ़ा  हैं  ।  उत्पादन  भी  बढ़ा  है  ।  g8yo F से  FEXS  के  बीच  उत्पादन  ३५  प्रतिशत  बढ़ा  है
 ।

 और

 इसी  काल  में  राष्ट्रीय  प्राय  २१  प्रतिशत  बढ़ी  हैं  जबकि  मजूरी  की  वृद्धि  केवल  १४  प्रतिशत हैं  ।

 संक्षेप  में  यह  हे  एक  मजदूर  की  भ्रामक  स्थिति  का  रूप  मजदूरों  को  मजूरी  देने  पर
 जो

 उत्पादन  व्यय

 हुआ  उससे  देश  की  व्यवस्था  के  रास्ते  में  किसी  भी  प्रकार  से  कोई  रुकावट  नहीं  पड़ी
 ।

 अब  यह  प्रश्न  होगा  कि  मजदूर  यह  क्यों  कहते  हैं  कि  हमें  काफी  प्राप्त  नहीं  ४  |  |
 भारतीय

 श्रम  सम्मेलन  ने  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  के  कुछ  आधारों  का  निश्चय  किया  है
 ।

 अब  भी  यही

 कहा  जा  सकता  हू  कि  जो  मजूरियां  मिल  रही  वह  अभी  अपने  सही  स्तर  पर  नहीं  पहुंची  है
 ।

 परन्तु

 क्या
 किया

 जाय  ?  हमारी  मजूरी  सम्बन्धी  नीति  क्या  है
 ?

 यह  उठाया  गया  था  श्र
 भी

 उठाया  जायेगा  ।
 मैं  इसका  संक्षेप  में  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  मेरा  कहना  है  कि  इसके  हल  के  लिये

 हमारे  पास  कोई  बना  बनाया  सूत्र  नहीं
 है  ।

 हमने  कुछ  सिद्धान्तों  का  निर्माण  किया  है
 ।

 ये  सिद्धान्त  कुछ

 वर्षों  में  थी  रे  धी  रे  विकसित  हुये  इनका  विभिन्न  समुचित  मजूरी  समिति  के

 प्रथम  पंचवर्षीय  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  विभिन्न  त्रितलीय  निकायों  की  कार्यवाही

 भर
 कई  एक  अरन्य  स्थानों  में  लगता  है  ।  मजूरी  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  पहलुओं  का  समुचित

 परीक्षण  करने  के  लिये  हमने  त्रितलीय  भ्राता  पर  एक  कर्णधार  मण्डल  की  ह्झ्स्स्दा  फी  है  ।  कानों
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 कठिन  विषय  हूँ  परन्तु  फिर  भी  परीक्षण कार्य  प्रगति पर  कौर  हमें  आगाह हैं  कि  भविष्य में  इस  परीक्षण

 से  कुछ  प्रकाश  मिलेगा  ।  मजूरी  नीति  के ्राधार भूत भूत  लक्ष्य  की  बात  तो  बार  बार  की  जा  चुकी  हैं
 ।

 विचार  यह  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  मजदूर  वर्ग  को  कम-से-कम  स्तर  का  श्रांदवासन  दिया  जाये
 ।

 यह  विचार  मूल  रूप  में  समुचित  मजूरी  समिति  ने  ही  दिया  था  ।

 कुछ  झ्राधिक  अ्रवस्था  कौर  हमारी  सीमाओं के  कारण  कभी  ऐसा  समय  नहीं  ara  है
 कि

 स्पून तम  मजूरी  स्तर  को  पुरी  तरह  लागू  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  जो  कुछ  निश्चय किया  गयां

 वह  काफी  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  से  कुछ  पथ-प्रदर्शन होगा  ।  इसे  सब  दावों  से  अधिक  प्राथमिकता

 दी  गयी है  ।  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  ने
 जो

 निश्चय  किया  है  उसका  यही  महत्व  है
 ।  सामान्यतः

 हमारे  समाज  में  राय  सम्बन्धी  जो  विषमतायें  उन्हें  कम  किया  जाना  चाहिये  |  राज  तक

 जो  कुछ  किया  गया  उसका  उद्देश्य  इसी  लक्ष्य  की  पूर्ति  है  ।  पिछड़े  हुए  लोगों  को  कुछ  रियायतें

 दी  गयी  हैं  ।  विभिन्न  स्थानों  के  उद्योगों  ate  व्यवसायों  में  भी  एक  सामान्य  स्तर  निर्माण  करने

 की  दिशा  में  भी  काफी  प्रगति  की  गयी है  ।

 मजूरी  के  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  मैं  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं
 ।

 भ्र  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  जाये  ।  राज  सभी  देशों से  एक  ही

 आवाज  झरा  रही  है  कि  श्रमिकों  को  समुचित  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  शौर  इस  मामले  में  बहुत

 कुछ  करने
 की  आवश्यकता है  ।  इससे  पूर्व  २५  प्रतिशत  वृद्धि  की  बात

 की
 गयी  थी

 ।
 कौर  मैँने

 कहा  था  कि  ag  गलत  दृष्टिकोण  है  ।  प्रत्येक  उद्योग  को  एकरूप  वृद्धि  की  मांग  करना  ठीक  नहीं  ।

 मुझे  हर्ष  है  कि  मेरी  प्रार्थना  के  कारण  इस  मामले  पर  कुछ  ध्यान दिया  गया  है  ।  ऐसी  कौन
 सी

 चीज

 जो  कि  श्रमिकों  के  साथ  किये  जा  रहे  wes  व्यवहार  के  रास्ते  में  रुकावट  पैदा  कर  रही  है  ।

 श्रमिकों  के  स्तर  के  प्रयत्न  को  उनके  ही  दृष्टिकोण  से  हल  किया  जाना  चाहिये
 ।

 उनके  स्तर  की
 गिराया  नहीं  जाना  चाहिए  ।  कम  उत्पादन  का  प्रश्न  मुद्रास्फीति  ।  इन  प्रश्नों  पर  प्रत्येक

 न्यायाधिकरण ने  विचार  किया  है  ।  अब  प्रशन  यह  है  कि  इस  मामले  में  क्या  किया  जाय
 ?

 विभिन्न  उद्योगों  को  भिन्न-भिन्न  लाभ  होता  है  ।  यह  ४०  ५०  प्रतिशत  कौर  ६०

 प्रतिशत  तक  चलता  है  ।  प्रश्न  होता  है  कि  कर्मचारियों  को  विनियोग  ate  बचतों  क्यों  न

 सम्मिलित किया  जाय  ?  यह  एक  विचार  है  परन्तु  प्रभी  में  सविस्तार  इस  में  जाना  नहीं  चाहता
 |

 सामाजिक  सुरक्षा  में  हम  ने  कुछ  प्रगति  की  है  ।  कर्मचारियों  को  बहुत  सी  कठिनाइयां  हैं  पौर  जो  कुछ

 किया  गया  वह  काफी  नहीं  है  ।  परन्तु  are  विकास की  जिस  अ्रवस्था  से  हमारा  देश  निकल रहा  है

 उस  में  इसको  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  श्रमिकों  के  लिये  भविष्य  निधि  के  प्रश्न  पर  बार  बार

 चर्चा हो  चुकी  है  ।  दर  को  बढ़ा  कर  इसे  लागू  करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  कुछ

 ही  समय  में  हम  इस  में  सफल  हो  जायेंगे  ।

 अब  प्रौद्योगिक  आवास  की  समस्या  के  प्रश्न  को  लीजिये  ।  इस  दिशा में  भी  श्रमिक वर्ग  के

 जीवन  स्तर  को  ऊंचा  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  हम  अ्रधिक-से-श्रघिक  मकानों की

 व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न  कर  हैं  |
 परन्तु

 यदि
 इसके  बावजूद  भी  प्रति  परिणाम  न  निकलें  वो  हमें

 सामूहिक  तौर  पर  देश  की  स्थिति  पर  विचार  करना  होगा  ।  इस  मामले  में  देश  भर  में  गन्दी  बस्तियों

 के  कारण  कौर  सामग्री  इत्यादि  के  wea  साधनों  की  कमी  को  कठिनाइयां  हमारे  रास्ते  में  रुकावट

 बन  रही हैं  ।  फिर  भी  हम  कुछ  प्रगति
 कर  ही  रहे  हाल  ही  के  श्रम  सम्मेलन में  भी  इस  मामले

 पर  चर्चा  हुई  थी  ।  यह  निर्णय  gar  था  कि  प्रत्येक  राज्य  के  श्रम  मंत्री  इस  मामले  पर  नियोजकों

 से  चर्चा  करें  पौर  लेगें  कि  वे
 इस  दिला में  कहां

 तक
 सहयोग कर  सकते  हूँ  ।  मामले  में

 प्रतिवेदन



 3८ है १८८१  अ्रनुदानों  की  मांगे

 आ  रहे  हैं  प्रौर  उनकी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है
 ।  खेद

 है
 कि  योजना  में  जो  भी  साधन

 उपलब्ध

 उसे  भी  पूरी  तरह  प्रयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है
 ।

 महोदय  पीठासीन

 मजदूरों  द्वारा  प्रशासन  व  प्रबन्ध  में  भाग  लिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  विचार  प्रकट  कर

 चुका  हूं  ।  मजदूरों  को  कुड  अधिक  मजूरी  मिल  जाना  ही  काफी  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।  उन्हें तो

 इस  सारी  उत्पादन  व्यवस्था में  समुचित  स्थान  प्राप्त  होना  चाहिए ।  उन्हें  यह  नहीं  समझना

 चाहिये  कि  वे  केवल  मजूरी  पर  काम  कर  रहे  हैं  प्रत्युत  यह
 कि

 ag  भी  सारे  काम  में  साझीदार  हैं  ।

 हस  योजना  को  कई  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  कुछ  चरागे  स्वीकार  कर  लेंगे  ।  परन्तु

 अभी इस  का  व्यापक  प्रचार नहीं  क  है  ।  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  भ्रावश्यक  है

 कि  उद्योग  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसकी  पूरी  जानकारी  मजदूर  को  हो  ।  प्रबन्धकों को  भी  श्रमिकों

 प्रश्न  विश्वास  में  लेना  चाहिये  ।  यह  न्यूनतम  कार्यक्रम  है  जिसको  बड़े  व्यापक  शिखाधार  पर

 अपनाया  जाना  चाहिये  ।  इसके  बिना  सभी  बातों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 क्योंकि  मजदूरों  को  समुचित  प्रकार  से  प्रशिक्षित  करना  बड़ा  जरूरी  है
 ।

 उन्हें  भ्र पने  भ्रच्छे

 शक्तिशाली कार्मिक  संघ  बनाने  चाहिएं  ।  यह  बातें  माननीय  सदस्यों  के  हृदयों  में  हैं  ।  समय  मिलने

 पर  कि  हम  wad  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  सारी  व्यवस्था  में  कैसे  सुधार  कर  सकते हैं  ।

 मैं  अनुशासन  संहिता  के  सम्बन्ध में  भी  अ्रवसर  मिलने  पर  बताऊंगा ।  श्री  मैं  सदन  का  अधिक

 नहीं  लूंगा |

 श्री  मोहम्मद  इलियास  )  श्रम  मंत्री  ने  देश  में  श्रम  सम्बन्धों  के  बारे  में  बहुत

 कुछ  बातें  हमारे  सामने  रखीं  इन  सभी  बातों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  श्रापके  सामने  अपने

 कुछ  विचार  रखूंगा  और  यह  बताऊंगा  कि  वर्तमान  सरकार
 की

 श्रम  सम्बन्धी नीति  किस  प्रकार

 कई  मामलों  में  असफल  रही है  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  सोमवार  को  जारी  रखें  ।  अब  सभा

 नस्थंगित  होती  है  |

 इसके  च्  लोक-सभा  ६  geue/  १६  १८८१  के ग्यारह

 के  लिये  स्थगित हुई
 ।

 मूल  में



 दैनिक  संक्षेपता

 ४  QENE

 १४  १८८१

 पृष्ठ

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  के  थके  9२७४०

 गंगा-ब्रह्मपुत्र  जल  परिवहन  बोड़ें  के  वर्ष  १९४५८  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  |

 याचिका  उपस्थापित  Yigris®

 श्री
 to

 to  मुनि स्वामी ने  लकड़ी  के  Hog  से  निकाले  गये  तेल  पर  उत्पादन

 शुल्क  के  बारे  में  एक  याचिका कार  द्वारा  हस्ताक्षर  की  हुई  एक  याचिका

 उपस्थापित की  ।

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  Big  WRT

 निम्नलिखित  सदस्यों  को  सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थित  रहने  कीः  अनुमति

 दी  गई

 (१)  श्री  ata  झ

 (२)  श्री  चन्द्रमणि  काले

 (3)  डा०  Fo
 मेनन

 (४)  श्री  च०  को ०  भट्टा चा  पं

 (५)  श्री  छेदा लाल  गुप्त

 (  %  )  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ

 (७)  सरदार  बलदेव  सिंह

 (८)  श्रीमती  मजीदा  अ्रहमद

 (&)  मौलाना  अ्रबदुरंहमान

 (१०)  कुंवारी  विजय  राजे

 (११)  श्री
 ott  सेन

 (१२)  श्री  जोगेश  नाथ  हजारिका

 अनुदानों  की  *  *  VEX5e—  SE

 (१)  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  भ्र ग्रे तर

 चर्चा  समाप्त  हुई
 ।

 मांगें  पुरी-पूरी स्वीकृत  ।.

 (veo)



 Sig&2 cet

 विधय  पृष्ठ

 अनुदानों  की  )

 (२)  श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा

 हुई
 ।

 चर्चा  समाप्त  नहीं

 ६  geye/ ee  १६८१  के
 लिये

 श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  की  मांगों  पर  अग्रेतर  चर्चा  कौर  खाद्य

 कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  ।

 ee  tool


